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दूसरा संस्करण ] [ मूल्य १॥)| 


निवेदन 

इस पुस्तक में भूमंडल के मुख्य मुज्य खतंत्र राज्यों की 
शासन-पद्धतियों का विस्तारपूषेक तथा अन्य स्वतंत्र राज्यों का 
साधारण वर्णन किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य यद्दी 
है कि दिदी-भाषा-माषियों के! इस बात का साधारण ज्ञान हो 
जाय कि फ्रांस, जमेनी, प्रशिया, अमेरिका, स्विट्जल् ड, हँग- 
हैंड तथा श्रारिट्रिया-हँगरी में राज्य का कार्य किस प्रणाज्ी पर 
चत्षता है भर राजा भ्रथवा राज्य और प्रजा में कैसा राज- 
नीतिक संबंध है। दसवें परिच्छेद मे इन सातें राज्यो को छोड़- 
कर शेष खतंत्र राज्यों का भी सूत्षम वणेन कर दिया गया है। 
इस प्रकार भूमंडत्न के समस्त खतंत्न राज्यों का व्णेन इस पुस्तक 
में आ गया है । यद्यपि यह विषय विशेष विस्तार फे साथ लिखा 
जाता ते एक बढ़ी भारी पुस्तक बन सकती है, यहाँ तक कि 
प्रत्येक राज्य के वर्णन की एक एक बड़ी पुस्तक झल्ग प्रल्कग 
दे! सकती है, पर इतना विस्तार करना इस पुस्तकमात्ञा का 
उद्देश्य नहीं है श्रौर न अभी इसको प्रावश्यकता ही है। पहले 
किसी विषय का साधारण ज्ञान होना आवश्यक है और जन- 
समुदाय फो इसी की झावश्यकता भी है। किसी विषय के 
यूढु रहस्यों के अध्ययन करनेवाले थोड़े ही लोग होते हैं । 
उसके लिये इस पुस्तक-सात्षा का प्रकाशन नहीं हो रहा है ! 


(६ ९२) 

इस पुस्तक में जिन जिन खतंत्र राज्यें की शासन- 
पद्धतियों का वर्णन दिया गया है, उनमें से कुछ खतंत्र राज्य 
ऐसे हैं जिनके उपनिवेश, भ्रधीन राज्य, करद राज्य अथवा 
रक्षित राज्य भी हैं। इन खतंत्र राज्यों फे इस अंग का वर्णन 
पुस्तक के ग्यारहवें परिच्छेद में किया गया है | इस विषय की 
ग्रिनती मूल वृत्त की शाखा-प्रशाखाओं फे रूप में फी जा 
सकती है; परंतु जनसमुदाय के लिये यद्द जान लेना भी 
आवश्यक है कि किस किस खतंत्र राज्य के कितने उपनिवेश 
आदि हैं और उनका शासन किशन प्रकार दो रद्दा है। भअ्रतएव 
इस विषय का वर्यान भी संक्षेप में कर दिया गया है। आशा 
है, यह पुस्तक उपयोगी श्र रोचक सिद्ध होगी जिससे प्र॑ध- 
फर्ता अपना परिश्रम सफल्न समस्केगा । 


गथकर्ता । 
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शासन-पद्धति 


पहला परिच्छेद 


प्रस्तावना 

मिन्न भिन्‍न देशों की शासन-पद्धति को समझना अत्यंत 
“ कठिन दो जाता है जब तक कि उन्त देशों की सामाजिक, 
आर्थिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक 
दशाओं का परिक्ञान न हो । यह हस 
लोगों के अभाग्य की हो षात है कि हिंदी मे अभी तक बहुत 

से युरेपीय देशों के इतिहास भी नहों लिखे गए हैं । 
युरोपीय सभ्य देशों में आजकत्त प्राय: प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्यप्रणा्षी का ही प्रचार है। विस्तृत भूमिभागवात्ते देशों मे 
सफलता से यही रीति चल सकती है। प्राचीन काल के यूनानी 
राष्ट्री में प्रजा-खत्तात्मक राज्यप्रणाल्षी की द्वी प्रघानता थी । 
आजकल उस प्रणात्ञी का अवल्ंबन करना कठिन है। इसमें 
सदेह भी नहों है कि प्रजासत्तात्मक राज्यप्रणालो के सिद्धांतों 
की यधासंभव ग्रहण करना तथा उन्हों पर चलना प्रतिनिधि- 


पूर्वेवचन 


( ईद ) 

सत्तात्मक राज्यप्रणालीवाले देशों का उद्देश्य है। दिन पर 
दिन सभ्य देशों में राजकाये में जनता का हाथ चढ़ाया जा 
रहा है। कई देशो में ते स्त्रियों को भी' सम्मति देने का 
अधिकार प्राप्त दे गया है। स्विट्जलैंड ने किस प्रकार आदशे 
राज्य का पद प्रहदण किया है, यह हम आगे चत्चकर सपिस्तर 
लिखेंगे; परंतु यहाँ पर यह लिख देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि स्विट्जलेंड की शासन-प्रणाक्षो प्रजासत्तात्मक राज्य के 
सिद्धांतों के अति समीप तक पहुँचती है। इसका कारण 
वहाँ पर जन-सम्मति-विधि तथा शक्ति-संविभाग के सिद्धांतों 
का प्रवलंबन ही कद्दा जा सकता है ! है 

शासन-पद्धति की दृष्टि से युरोपीय राष्ट्र अमेरिका के बहुत 
ही कतज्ञ हैं। राष्ट्रसंघटन का निर्माता अमेरिका ही है। 
जमेनी, फ्रांस, स्विदूजलैंड आदि देशों को प्रमेरिका ने शासन- 
पद्धति के विषय मे बहुत कुछ शिक्षा दी है। स्विट्जरलैंड 
ने ते अमेरिका के देखकर द्वी अपनी शासमन-पद्धति का 
निर्माण किया है। - 

जसनी की शास-पद्धति विचित्र ढंग की है। यही कारण 
है कि इस पुस्तक में जमेनी पर विशेष विस्तार से लिखा गया 
है, क्योंकि बिना ऐसा किए उसकी शासन-पद्धति फो समक्कता 
पाठकों के दिये कठिन हे जाता। महासमर के उपरांत 
युराप के कई देशों की शासन-अाल्ञी में बहुत रद्ोषदले हो 
गया है। उनमे से जमंबी, आरिट्रिया-हँगरी, रूस प्रश्नति देश 


( ३ ) 


विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी शासन-पद्धति को ठीक तरह 
से सममभने के लिये इनकी पुरानी शासन-पद्धति का भी ज्ञान 
होना आवश्यक है। अतः हमने नवीत शासन-पद्धति का 
चणंन करने के साथ साथ महासमर के पहले की शासन- 
प्रणाद्ञी पर भी कुछ लिखना आवश्यक समझा है। 

युरोपीय देशों के अतिरिक्त एशिया के एक प्रधान देश 
चौन में भी हाक्ष ही मे वहुत परिवर्तन हुए हैं | बरसों से यहाँ 
काँति मची हुई थी । पहले यहाँ एक-सचात्मक राज्य था | 
१२ फरवरी सन्‌ १४१२ को यहाँ प्रतिनिधि-प्तत्तात्मक राज्य 
की स्थापना हुईं। कितु महासमर छिड़ने के वाद जापान ने 
यहाँ के ऋनेक राजकायों में वहुत कुछ प्रधिकार प्राप्त कर 
जिया धा। श्रव चीन पुर्ण खतंत्र है और यहाँ भी खतंत्र 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है । 

इतना पूवंबंचन करके भरत में प्रजासत्तात्मक राज्य तथा 
, अतिनिधि-सत्तात्मक राज्य आ्रादि आवश्यक बातें पर प्रकाश 
डालने का यत्न करूँगा जिससे मिन्‍न मिन्‍न देशों! की शासन- 
पद्धति का समझता बिलकुल सहज हों जाय | 

भजासत्तात्मक राज्य तथा अतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य 

प्राचीन तथा नवीन प्रजासचात्मक राज्यों मे बड़ा भारी 
अंतर है। प्राचीन राज्य नहाँ प्रजा द्वारा खय॑ चत्लाया जाता 
था, वहाँ नवीन राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। 


् 
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यही कारण है कि इस पुस्तक में प्राचीन अजा-सत्तात्मक राज्य 
के लिये 'प्रजासत्तात्मक राज्य' पद तथा नवीन प्रजास'ात्मक 
राज्य के लिये प्रतिनिधि -सप्तात्मक राज्य? 
पद प्रयुक्त किया गया है। प्राचीन प्रजा- 
सत्तात्मक प्रणाली छोटे छोटे राष्ट्रों मे ही सफक्षता से काम में 
ज्ञाई जा सकती है, परंतु बड़े बड़े विस्तृत भूमिभागवाल्े राष्ट्रों 
में नवीन प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य ही प्रयुक्त हो सकता है । 
प्राचीन प्रणाक्षी की ऐसे राष्ट्रों में गति नहीं है । 
एथेंस नामक यूनानी नगर ही प्राचीन राज्य को समभने 
के लिये अनुशीक्षत फे थोग्य है। एथेंस मे राजकार्य चलाने 
के लिये दे! सभाओ्रें द्वारा काये होता था--(१) लोकसभा 
और (२) अंतरंग सभा ( 86॥8/6 ) | 
बीस वर्ष की अवस्था से अधिक अवश्थावात्षा प्रत्येक नाग- 
रिक लेकसभा का सभ्य होता था। दासों को यह अधिकार 
प्राप्त न था। एथेस का प्रत्येक नगरनिवासी झपने आपको 
राज्य का एक अंग समझता था | नागरिकों की बहुसम्मति से 
ही संपूर्ण राजकार्ये होते थे। सबको व्याख्यान देने का पूर्ण 
अधिकार प्राप्त था। व्याख्यान देकर ही एथेंस मे कोई 
व्यक्ति -जन-सम्मति झपनी ओर कर सकता था। उस 
प्राचीन युग में पत्रो का साम्राज्य आ्रारंभ न हुआ था पेरि- 
क्ल्लौज़ जैसे योग्य पुरुष जहाँ एथेंस के नागरिकों को अपनी 
बत्तता की शक्ति से मोहित कर उन्हे उचित मार्ग पर चलाते 


प्रजासचात्सक राज्य 
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थे, वहाँ ऐसे भी कई एक दुष्ट पुरुष विद्यमान थे जो इसी शक्ति 
से जनता फो हानि पहुँचाया करते थे | 

सेोज्ञन ने राजकाये को समुचित रीति पर चल्ञाने के 
लिये एथेंस में छहोकसभा का निर्माण किया था। ल्ोक- 
सभा का मुख्य काये मुख्य शासक चुनना तथा राजकाये को 
उचित विधि पर चल्लाने के लिये नियमे! के विषय मे सम्मति 
ऐना था | राज्य के भ्रधिकारों फो बड़े बड़े व्याख्याता लोकस भा 
द्वारा प्रायः कुचल्ञवा दिया करते थे। सारांश यह है कि 
उस युग में ज्ञोकसभा ही राजकाये मे सीधे तार पर सव कुछ 
थी। यहाँ हमे यह बतल्ञा देना चाहिए कि लाकसभा के 
अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कार्य कट्टे जा सकते हैं--- 

(१) राजदूतों को नियत करना | 

(२) विदेशी राष्ट्रों के संदेशों को सुनना । 

(३) युद्ध या शांति का निर्णेय करना | 

(४ ) सेनापतियों का नियत करना | 

(५) सैनिकों की तनखाहें निश्चित करना। 

(६ ) विजित नगरों का प्रव॑ंध श्रादि करना । 

(७ ) नवीन देवताओं के! ४पासना के लिये मानना | 

(८ ) घाम्मिक उत्सव करना । 

( € ) नागरिकों को अधिकार आदि देना | 


(१०) राष्ट्र के आय ज्यय को देखना ( ३४ या ३६ दिन 
में एक बार )। 
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(११) मुद्रा निर्माण करना । 

(१२१) कर छ्गाना | 

(१३) सढ़के, मकान, संदिर, पुत आदि के बनाने से 
अपनी सम्म्ति देना । 

(१४) विशेष विशेष संदिग्ध विषयो में न्‍्यायाक्षय विभाग 
का काये भी करना ! 

सोलन ने लोकसभा की शक्ति को दीक साग पर चलाने के 
लिये झंतरंग सभा? का भी निर्माण किया था | अतरंग सभा के 
सभ्य प्राय: अच्छे भच्छे धनाद््य तथा बड़े बड़े विद्वान होते थे । 
परंतु छि्नीज़ के काल से यह बात बदल गई | अंतर्रग सभा 
इसकी भ्रपेज्षञा कि लोकसभा को अपने पीछे चल्ाती, खय॑ ही 
उसके पीछे चल्ने छगी । यह पहले लिखा जा चुका है कि एथेंस 
मे एक मुझ्य शासक लोकसभा द्वारा चुना जाता था। इस 
मुझ्य शासक का हम आगे चल्नकर प्रधान के नाम से लिखेंगे । 

एथेस में भिन्‍न सिन्न अभियोगों के निर्शय के लिये मिन्न 
मिन्न न्यायालय थे। खबसे बड़े न्‍न्यायात्यय के ६००० सभ्य 
थे। छोटे छोटे न्‍्यायाक्षयों मे किसी फे १०० सभ्य थे ते 
किसी के १०००। पाठक स्वयं ही समझ सकते हैं कि 
जिस न्यायालय मे इतने इतने सभ्य हों, वह फह्दों तक न्याय 
कर सकता है। न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जा बहु- 
सम्मति से प्राप्त हो सके । इतने बड़े न्यायालय की जो 
बुराध्यों होती हैं, एथेस ने वे सब की सब सद्दी | 


( ७ ) 
प्रजासत्तात्मछझ राब्यवात्ती जाति मे शासन की श्रपेत्षा 
खतंत्रवा का प्रेम बेशक अधिक होता है। एशथेंसवाल्षों ने 
शिल्प मे जो पूर्णता प्राप्त की थी, उससे 
उन्तकी खततंत्रता ही काम कर रही थी | 
प्रज्ञासत्तात्मछ राज्य मे समस्त जाति 
खर्य॑ अपने आप सीधी शासक होती है। जातीय सभा 
द्वारा जनता खर्य उपस्थित होकर अपने शासन का काये 
स्॒यं दी करती है। परंतु यह वहीं हो सकता है जहाँ 
राष्ट्र बहुत छोटा हो। बड़े बड़े राष्ट्री मे इस शासन-पद्धति 
को प्रचलित करना बहुत ही कठिन है | 
प्रजासचात्मक राज्य मे एक दूषण यह भी है कि योग्य 
योग्य व्यक्ति प्रजा को श्पनी उँगलियों पर नचाने हुए उसकी 
संपूर्ण शक्ति अपने द्वाथ मे ले लेते है। इससे जो हानि 
पहुँचती है, वह यूनान के इतिहास से स्वंधा स्पष्ट है । 
थूसीडाइडीज़ ( 707०9४०06५ ) ने एक बार कहा था-- 
"'ैगीशाह8 ए8७ ०३ 09॥007"80ए ॥7 7७7९, 006 ३7 7७६५ 
7 एच8 एव! 6 एगी6 0 6 स8 0० ॥8& लंप्रेब्शाह,? 
(889 प४॥००ए१8७४ ४-89). 
अर्थात्‌--“एथेस मे, प्रजासत्तात्मक राज्य ते नाम मात्र 
का था, वास्तव से वहाँ उसके नागरिकों मे से मुख्य नागरिकों 
का ही राज्य था? | अतः प्रजासत्तात्मक राज्य को सफछता 
से चल्ा सकने के लिये प्रजा का भ्राचार तथा विचार बहुत 


प्रजासत्तात्मक राज्य 
की आलेचना 


चर छह 
ब्व 


(८) 
ही उन्नत तथा दृढ़ होना चाहिए। इसके बिना यह सभव 
नहीं कि आदश शासन-«पद्धति ( प्रजासतात्मक ) सफज्ञता से 
चल सके । इसमें संदेह नहीं है कि प्रजासत्तात्मक शासन- 
पद्धति मे नागरिकों की शासन-शक्ति उन्नत हे! जाती है। 
उन्हे जातियों के नियमों तथा इतिहासों को देखना पड़ता 
है। उन्तके संकुचित विचार दूर हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ते 
यह है कि शक्ति की मोहिनी मदिरा से उनकी रक्षा कैसे 
की जाय? जनता में दल बन जाते हैं जिनसे राज्य-सक्ति 
के स्थान पर वैयक्तिक ईर्ष्या ट्वेष प्रबक्ष हां उठते हैं। इसका 
परिणाम यह होता है कि जनता फे दलों के तेता जनता को 
अपनी वक्तृता या लेखन शक्ति से वशीभूत करके एक दूसरे 
का गल्ला कटवाते हैं। यही कारण था कि एथेंस की उन्नति 
जणिक रही; कौर जब उसका अ्रघःपतन प्रारंभ हुआ ते फिर 
बह अपने आपको न सँमाज्ञ सका। प्रजासत्तात्मक राज्य 
का आधारभूत 'समानतो' का सिद्धांत है। प्रत्येक नागरिक 
एक दूसरे के समान है, चाहे बह योग्य दो चाहे अयोग्य । 
इस समानता का ही यह परिणाम था कि जो व्यक्ति उन्‍हें 
हानिकर मालूम पढ़ता था, उसे वे देशत्याग” का दंड दे देते 
थे जिससे वह एथेंस को छोड़कर अन्यतन्न कहीं बस जाता 
था। सारांश यह कि प्रजासत्तात्मक राज्य वहीं सफलता 
से चन्न सकता है जहाँ राष्ट्र छोटा है, उसके नागरिक 
श्राचार विचार में समुन्नत तथा हृढ़ हों, उनका जीवन 


[६ :.) 

सादगो से परिपूर्ण हो तथा उनमें समान्नता का सिद्धांत 
काम कर रहा दो | 

ग्राजकल्ल प्रजासत्तात्मक राज्य का चिह् यदि कह्दी मिल 
सकता है ते वह केवल सििट्जलैंड में । प्राय: भ्रन्य सभ्य 
देशों में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का 
ही प्रचक्षन है। प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्य के भी सफलता से चल सकने के लिये जनता मे विशेष 
विशेष गुणों की ब्रावश्यकता होती है। प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्य की अनिच्छुक, शासन-भार से घबरानेवाल्ली, उदासीन 
तथा आह्स्थ से परिपुणं जनता में यह शासन-पद्धति समुचित 
विधि पर नहीं चल्न सकती। मिक्न महाशय ने लिखा है 
कि कई जातियों का यह विचित्र खभाव हवा है कि वे शासक्ो 
का भ्त्याचार चुपचाप सहन कर ज्लेंगी, परंतु उसके विरुद्ध 
आवाज कभी न उठावेंगो। ऐसी जातियों में यदि यह 
शासन-पद्धति प्रचलित कर दी जाय ते। यहीं परिणाम द्ोगा 
कि वे प्रत्याचारी शासक को ही अपना शासक चुना करेगी | 
स्थानीय प्रेम या मतमतांदरो के प्रेम से परिपूर्ण संकुचित 
'विचारवाल्ी जातियों भी ऐसी शॉसन-पद्धति का अवलंबन करने 
के अ्रयोग्य हैं; क्योंकि ऐसा फरने पर भिन्न मिन्न दलों के मत- 
अताँदर संबंधी ऋगड़ों का प्रवेश शासन मे हो जायगा जिससे 
एक दूसरे दल का घात किया जाना स्वाभाविक ही है। कई 
जातियों में व्यक्तियों फो दूसरें पर हुकूमत करने में ही आनंद 


अतिनिधि-स त्तात्सक राज्य 
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आता है। ऐसी,जातियों में जब प्रतिनिधि-प्त्तात्मक राज्य 
का स्थापन किया जाता है, तव हुकूमत करने के इच्छुक व्यक्ति 
झपदे भ्रापका शासक के तौर पर चुनवा लेते हैं तथा प्रपत्ते 
निचले अधिकारियों पर कठोरता का वाजार गरम कर देते हैं। 
सारांश यह है कि चाहे प्रजासत्तात्मक राज्य हो चाहेप्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राष्य हो, जातीय आचार की श्रेष्ठता सभी सें आब- 
श्यक है । इस बात का रहस्य तब विज्कुत्ष प्रत्यक्ष हो जाता 
हैं जब कि हम मिन्न मिन्न सभ्य देशां की शासन-पद्धतिरों 
का निरीक्षण करते हैं। अमेरिका तथा ईँगहीैंड की शासन- 
पद्धतियों को देखकर ही युरोप की श्रन्य जातियों ने अपनी 
अ्रपत्ती शासन-पद्धतियाँ वाई हैं। परंतु क्‍या कारण है 
कि सव देशों की शासन-पद्धतियोँ जिन जिम स्थानों 
पर एक दूखगे से मिल्षता भी हैं, वहाँ पर भी कारये मे एक 

दूसरे से स्ंथा मिन्न हैं ? इँगहैंड की मंत्रिसभा की रीति 
पर फरांसीसी मंत्रिससा क्‍यों न सफलता से काम कर सकी ? 

इसी लिये कि दोनों ज्ञातियों झा आचार-ज्यवहार मिन्न भिन्न 
है। उहोँ पर यह न भूलना चाहिए कि जातीय आचार- 

व्यवहार के सद्श देश की मैगोलिक, प्राकृतिक तथा राज- 

नीतिक स्थितियों का भी शासन-पद्धति पर बड़ा भारी प्रभाव 

पड़ता है। स्विंट्जलींड में 'जनसम्मतिः विधि सफलता से चल 
लकी, अन्य देशों में नहों। यह केबल इसी लिये कि वह 
पार्व॑तीय प्रदेश है, उसके राष्ट्रसंघटन के राष्ट्र छोटे छोटे हैं । 


( ११ ) , 
इंगहैंड तथा अमेरिका में न्‍्यायाज्ञ+ विभागां को जो 
प्रधानता प्राप्त है, वह अन्य युरोपीय देशों मे नहीं है; क्‍योंकि 
इंगलेंड तथा अमेरिका फो शन्ुओं से इतना डर नहीं है जितना 
युरोपीय महाद्वीप के भिन्न मिन्न राष्ट्रों को है « । 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य से शासन प्रजा के ही हाथ 
मे होवा है, परंतु कुछ एफःप्रतिनिधियों हारा, न कि प्रयक्ष 
इससे जहाँ लाभ हैं, वहाँ दानियों भी हैं। जनता मे सब 
के ख़ब व्यक्ति उन्नत विचार तथा भआआचार के ते होते दी नहीं 
हैं। शासन का कारये इतना सहज नहीं है कि उसे सभी 
कर सके | इस दशा में जनता फे योग्य योग्य व्यक्तियों 
को शासन का भार दे देना ज्ञाभदायक ही प्रतीत होता है | 
इसमें संदेह नहीं है कि एकसत्तात्मक राज्य की अपेक्षा प्रति- 
निधि-सत्तात्मक राज्य बहुत ही भ्रधिक्र उत्तम है। एकसत्ता- 
त्मक राज्य ते तभी फोई जाति प्रचलित कर सकती है जब कि 
बद्द शासन के काये को सब से अधिक सहज समझती हो । 
राष्ट्र का तात्पय्य तथा स्वरूप 
ले।कतंत्र राज्य तथा प्रतिनिधि-तंत्र राज्य के भेद के सहश 
ही राष्ट्र के खरूप तथा तातपये का ज्ञान भी बहुत ही महत्तत- 
पूर्ण है। फ्रांस, जमेनी, ईंगलैंड प्थक प्रथक एक राष्ट्र हैं, राष्ट्र 
की रक्षा करना मनुष्य का कत्तव्य है, राष्ट्र ही राजा का निर्बा- 
चन करता है, भ्राजकवता से राष्ट्र नष्ट हो जाता है, इत्यादि 


न जा नस सना 
+ 566 हज ह९ए०९5९१४७२०६ (50ए८णाग्राधपां, 2089 ॥४ 
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अनेक वाक्य हैं जे कि राष्ट्र के खरूप के साथ संबद्ध हैं । 
राजनीति शाज्न में राष्ट्र के तात्पय्ये तथा खरूप को मुख्य स्थान 
दिया गया है । प्रत्येक प्रकरण तथा सिद्धांत किसी न किसी 
अंश में इससे जुड़ा हुआ है। 

अँगरेजी भाषा में राष्ट्र के स्थान पर स्टेट शब्द प्रचलित दे । 
स्टेट शब्द का व्यवहार अनेक झर्थो" से होता है। ख़तंत्र 
रियासतों को राष्ट्र नाम से पुकारा जाता है। प्रदेश या जन- 
पद्‌, जनसंख्या, एकवा तथा संघटन इन चार अर्थो” में राष्ट्र 
शब्द का व्यवद्दार साधारणतया किया जाता है#॥ | - 

महाशय बुड़ो विल्लन का विचार है--'किसी एक जन- 
पद में रहनेवाले जनसमूह का नाम राष्ट्र है जे! व्यवस्था तथा 
शांति फे लिये संघटित हवो?”| । थियोडोर वूहजे का मत है कि 
राष्ट्र नियमों के द्वारा संघटित जनसमाज का नाम है जे अपने 
अग्रों के द्वारा एक विशेष भूमिभाग तक शासन करता हो7 ' 
मदाशय हाल्लैंड राष्ट्र से उस जन-सभूद का प्रहण करते 
हैं जे किसी एक जनपद में रहता हो। और बहु सस्मति के 
द्वारा राज्यकाय्ये चलाता द्वो$। प्रसिद्ध जन राजनीतिज्ञ 


5 तंत्र तथा स्टेट शब्द का अथ तथा तात्पय्य एक ही है। छेख्े 
नागरीग्रचारिणी पतन्निका, भाग २ अंक १। 

| बुड़ो विक्लव--दी स्टेट । 

 टी० वृह्जे--पेकिटिकल सायंस । 

$ टी० ईं० हालेंड--एल्ीमेट स आफ जुरिसपूडंस | 
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ब्लुंदग्ही राष्ट्र को सजीब मानता है और यही कारण है कि 
वह राष्ट्र को मनुष्यज्समाज का विराट रूप समझता है 
सारांश यह है कि युरोप फे राजनीतिज्ञों के अब्लुसार राष्ट्र 
शब्द्ध प्रत्यक्ष रूप से ऐसे मनुष्य-लमूह का बेधक है जिसका 
प्रत्येक मनका राब्य-नियम-रूपी सूत मे पिरोया गया हो | 
राष्ट्र, समाज, राज्य तथा जाति में भेद 

समाज, राज्य तथा जाति से राष्ट्र का क्या भेद है, इलको 
स्पष्ट करने से राष्ट्र का तातय्ये तथा खरूप बहुत ही अधिक 
स्पष्ट दा सकता है। 

पूर्व मे लिखा जा चुका है कि राष्ट्र का संबंध भूमिभाग से 
है। बिना भूमि या भ्रदेश के कोई संघटिंत-समाज राष्ट्र नहीः, 
बस सकता । समाज में यह बात झ्रावश्यक नहीं है। मनुष्यों 
के समूह के साथ ही समाज शब्द का घनिष्ठ संबंध है 
सनुष्प-समूह सेघटित है! चाहे असंघटित, वह समाज शब्द 
से पुकारा जा सकता है। मनुष्य-समाज के अध्ययन का तात्पये 
उसके धार्सिक, व्यावहारिक, चरिन्न तथा शिक्षा विषयक कारय्याँ 
के ध्यध्ययन से है। भूमि या प्रदेश के साथ समाज शब्द 
का कुछ भी संबंध नहीं है | 

राष्ट्र का समाज फे सदृश ही राज्य से भी भेद है| राष्ट्र 
शब्द का जेत्र राज्य शब्द के क्षेत्र से बहुत ही अधिक विस्तृत 
है। राज्य शब्द का वालय्ये उस मनुष्य-समूह से है जिसके 
..._ ३ बहु दशली-हि थियारी आण दि स्टेट । 


(६ ९४) 

द्वाथ में कुछ समय के लिये राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति द्वोती 
है। कभी कभी एक व्यक्ति के लिये भी राज्य शब्द का व्यव- 
हार होता है। वस्तुतः राज्य राष्ट्र का ही एक अंग है। प्रति- 
निधि-तंत्र राज्यों मे राष्ट्र की राजनीतिक इच्छाओं को काय्ये रूप 
में परिणत करना ही राज्य का मुख्य काम समझा जाता है | 

जाति फे साथ भी राष्ट्र का भेद है। जाति शब्द किसी पूर्वे- 
वर्ती संघटन की सूचिव करता है, चाहे वह संघटन भाषा संबंधी 
दे! और चाहे वंश संवंधी दे । राष्ट्र में ये दोनें बातें छुप्त हैं । 
आर्ट्रिया-हँम्ो एक राष्ट्र था, ययपि उसमे भ्रनेक जातियों का 
निवाश्न था। बहुधा जाति शब्द राष्ट्र भ्रथे को सूचित करने 
खगता है। फ्रांसीसी जाति तथा राष्ट्र ्रतिशय विभिन्न झथे 
नही सूचित करते | इसका भुर्य कारण यही है कि चिरकाल 
से एक ही राष्ट्र मे रहते हुए मिन्न मिन्न जातियों ने भ्रपना पुराना 
भेद भुत्ता दिया ध्यौर भ्रपने आपको एक ही जाति से परिणत 
किया । पुराने जमाने में भी राष्ट्र वथा जाति का भेद बहुत 
प्रत्यक्ष नहीं था । रोम तथा स्पार्टा में जातीयता के साथ ही 
राजनीतिक अधिकारों का संबंध था ! एक विशेष जाति के 
/ लोग ही शजनीतिक अधिकारेा के अ्रधिकारी समभे जाते थे ! 
एक जाति के लोगों फे संघ से ही राष्ट्र बनता था और इसी 
लिये राष्ट्र तथा जाति में छुछ भी भेद नहीं मालूम पड़ता था । 

आजकल जनता का कुकाव इसी ओर है कि एक ही राष्ट्र 
में रहनेवाज्ञी मिन्न मिन्न जातियाँ फ्रांसीसियों के सहृश ही 


( १४ ) 


एक जाति मे परिणत हो जायें। अमेरिका में यही बात हो 
रही है। आयलेंड तथा इटली इसी ओर पग वढ़ा रहे हैं; 
और समय आवेगा जब कि भारतवासी भी अपने पुराने जातीय 
मेदों को भुलाकर एक ही राष्ट्र मे परिणव हो जायेंगे ! 
आदर्श राष्ट्र 

भिन्न सिन्न जातियों अपने पुराने भेदों को भुज्नाकर एक ही 
राष्ट्र मे परिणत होती जाती हैं। क्‍या कोई समय आ सकता 
है जब भिन्न मिन्न राष्ट्र अपने भेदों को भुज्ञाकर एक ही राष्ट्र मे 
परिणद हे! जाये, 'बसुधैव कुटुंबकम्‌” अर्थात्‌ विश्व मे रहने- 
वाले संपूर्ण प्राणी एक ही कुट्ुंब के सभ्य हैं, यह भाव संपूर्ण 
राष्ट्र मे प्रचक्षित हे जाय और समय उनको एक ही विश्व- 
राष्ट्र में परिणत कर दे ९ 

संसार का एक ही राज्य में परिणव करके संधटित करने 
का यत्न आज से पूर्व बहुत लोगों ने किया था। इतिहास से 
सिकंदर, नेपोलियन तथा चंद्रगुप्त के नाम अतिशय असिद्ध 
हैं। किंवदंतियों तथा गाधाएं दत्त, मांधाता, रघु, राम तथा 
युधिष्ठिर आदि महापुरुषों को भी इसी विषय मे महत्त्व दे रही 
हैं। रोम का रोमन साम्राज्य स्थापित करना भी किसी 
से छिपा नही है। आजकल अगरेजों का भी यही उद्देश्य 
मालूम पड़ता है । 

दुःख जो है वह यही है कि पुराने जमाने से क्वेकर अब 
तक जिसी ऐेतिहासिक पुरुष अथवा'जाति ने आरात्भाव को 


( १६ ) 
सामने रखकर यद्द काम नहीं किया। साम्राज्यवाद तथा 
कीर्ति की लोछुपता ही इस ढंग के यत्न का मुख्य कारण रही | 
इस साम्राज्यवाद के मद में श्रेम्रेण एशिया की पराधीनच 
जातियों के साथ जे| व्यवहार कर रहे हैं, वह किसी से 
छिपा नहीं है। 
परंतु उचित ते यही है कि संसार का एक कुद्ंब समझ- 
कर एक विश्वव्यापो आदश राष्ट्र स्थापित किया जाय और जहाँ 
तक हो सके, किसी व्यक्ति तथा राष्ट्र की खतंत्रवा का अप- 
हरण न किया जाय | 
शक्ति संविभाग 
राजनीति विज्ञान फे पिता मांटरक्‍्यू ( 2४०॥॥७४१४ं०५ ) 
का कथन है---यदि नियामक तथा शासक शक्ति किसी 
एक व्यक्ति या समूह के पास इकट्टी दो 
ते जाति फी खतंत्रता का नाश होना 
खाभाविक ही है, क्योंकि जाति को इस बात की सदा 
भय बना रहेगा कि राजा या राष्ट्रसभा स्वेच्छाचारी नियम 
बनाकर स्रच्छंदता से उनका प्रयोग करेगी। इसी प्रकार 
न्याय संबंधी शक्ति को नियामक तथा शासन शक्ति से स्वेथा 
प्रथक न कर दिया जाय; तथा यदि उसे नियामक शक्ति का * 
सहायक बना दिया जाय ते जे। नियम बनानेवाल्षा होगा, वहो 
न्यायाधीश भी होे। जायगा । इसका परिणाम यह होगा कि 
- जाति कु व्यक्तियों का जान माक्ष एक मात्र न्यायाधीशों के हाथ 


सांठसक्यू 
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में चल्ला जायगा; और यदि कही न्याय संबंधिनी शक्ति फो 
शासकों के हो हाथ में दे दिया जाय, तब तो श्रत्याचार 
का होना आवश्यक हो है; क्‍योंकि जे! किसी व्यक्ति पर 
अपराध लगानेवा्ञा होगा, वहो उस व्यक्ति के भ्रपराघ का 
निणेय करनेवाला भी द्वोगा |” 

मांट्सक्यू फे सदृश ही च्छुंटरछी ने लिखा है--/किसी के 
हाथ में अत्यंत अ्रधिक शक्ति दे देना राष्ट्र फे लिये 
भयानक होता है। यदि ऊपर लिखी 
तीनों शक्तियाँ प्रथक्‌ प्थक व्यक्तियों 
तथा समुदायों के हाथ में दे दी जाय ते इससे राष्ट्र मे जहाँ 
किसी को शक्ति अधिक नहीं द्वोने पाती, बहाँ कार्य भी 
समुचित रीति पर चल्षता है। एक ही व्यक्ति या समुदाय 
तीनों कार्यो' का इस योग्यता से संपादन नहीं कर सकता 
जैसा कि वह फेव्ञ एक ही कार्य कर सकता है। पर 
मात्मा ने शरीर मे भ्रॉखे देखने के लिये, कान सुनने के लिये 
तथा हाथ काम करने के लिये दिए हैं। जब परसात्मा ने 
शरीर के कार्य को उचित ढंग पर चल्लाने के लिये मिन्न भिन्न 
इंद्रियों दी हैं, तब राष्ट्र हपो शरीर का कार्य भी अच्छी तरह 
से चलाने के लिये शक्ति-संविभाग? के सिद्धांत का ही अब- 
लंबन करना ठीक मालूम पड़ता है# |” 


ब्लुद्छी 


बम 2 जिन कप नम 8 
# 988 ऊकीणाध्णाशं-ग।6 70609 0० 006 शॉंब्ां०, 
300 शा, 009 पा, 


श )] (| चकबा+« २ 
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अठारदहरवीं सदी फे लेखकों ने उपरिलिखिद शातक्ति-संविभाग 
के सिद्धांव का एक सार्वभौम त्रैकालिक तत्त्व मान लिया । 
अमेरिका मे जनतंत्र शासन-पद्धति का 
अवलंबन करते समय इसी सिद्धांत को 
यथास्रामथ्ये काम मे लाने का यत्न किया 
गया। १७८० की मैज्ञाचूसट की शासन-पद्धति की धाराओं 
में लिखा है--“इस राष्ट्र के राज्य मे नियामक विभाग शासक 
तथा निर्णायक विभाग की, शासक विभाग नियामक तथा 
निर्णायक विभाग की, और निर्णायक विभाग नियासक 
तथा शासक विभाग की शक्ति को काम में न क्ञा सकेगा । 
सारांश यह है कि यहाँ राज-नियमे का राज्य होगा, 
न कि व्यक्तियाँ का?!। १७८७ की राष्ट्र संघटन की 
शासन-पद्धति मे भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया है । 
मिल्टन मैडीसन तथा भ्रे का कथन है--शासक, नियामक 
तथा निर्णायक शक्तियों का एक ही व्यक्ति या संघ के द्वाथ मे 
देना, चाहे वह निर्वाचित, नियुक्त या वंशागत हैं, स्वैच्छाचार 
तथा निरंकुश शासन का एक ज्वज्ंव ददाहरण है |?” यह होते 
हुए भी सन्‌ १७७६ तथा १७७७ की राष्ट्रीय शासन-पद्धतियों से 
तथा १७८७ के राष्ट्र संघटल की शासन-पद्धति में शक्ति-संबि- 
भाग-सिद्धांत का प्रयोग पूरे रूप से न किया जा सका । 
इसी से यह्द स्पष्ट है कि शक्ति-संविभाग सिद्धांत तैकालिक सत्य 
नदी है। भ्रसल् बात ते यह है कि तीनों ही शक्तियाँ एक 


शक्ति-संविभाग सिद्धांत 
की विफलता 
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चूसरी पर निर्भर हैं। निर्यायक विभाग नियामक विभाग द्वारा 
पास किए गए कानूनों के अनुसार ही निर्णय करने के कारण 
उप्त पर पूर्णवया निर्भर है; और इसी प्रकार शासक विभाग 
नियासक विभाग के कानूनों का अव्तंवत करने के फारण 
सर्वथा खतंत्र नहीं कहा जा सकता । यदि शासक विभाग 
तथा निर्णायक विभाग नियामक विभाग के कानूनों फो ले माने 
ते नियामक विभाग क्‍या कर सकता है ? साराश यह है कि 
तीनें ही शक्तियाँ तथा तीनों ही विभाग एक दूसरे पर निर्भर 
हैं और एक दूसरे फो खेच्छाचारी होने से रोकते हैं। 
श्रमेरिका के सहश ही फ्रांस ने भी यही सिद्धांत अ्रनुभव 
किया | सन्‌ १७८६ में उसने शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का पूरी 
तरह से प्रवलंबन करना चाहा, परंतु वह सफल न हुआ | 
उन्नोसदीं सदी मे शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का महत्त्व बहुत 
ही घट गया । इंगलेंड ने यह सिद्ध कर दिया कि इस सिद्धांत 
के विपरीत शासन पद्धति होते हुए भी 
राज-काय्ये उत्तम विधि पर चल सकता 
है और व्यक्तियों की खतंत्रता सुरक्षित 
रह सकती है। इंगलेंड में सचिव संडल फे हाथ मे हो एक 
प्रकार से राष्ट्र की शासक तथा नियामक शक्ति है। यह्द होते 
हुए भी वहाँ जनता की खतंत्रता पूरे तौर पर सुरक्षित है । 
ईंगलड के सहश ही फ्रांस तथा इटली से सी शक्ति-संविभाग 
का सिद्धांत काये रूप मे नहीं लाया जाता | फ्रास में नियामक 


है 


शक्तिसंविभाग-सिद्धांत 
का प्रयोग 
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विभाग द्वारा प्रधान चुना जाता है। वस्तुत: उसका सचिव- 
मंडत्त ही जनता का प्रतिनिधि है और राष्ट्र का प्रत्येक प्रकार 
फा कार्य चन्ाता है। इटली मे दलें के सहारे राजा ही राष्ट्र 
का घुरा घुमाता है। ज्षड़ाई से पहले जमेनी मे शक्तियों का 
संविभाग न था | प्रशिया के राजा के रूप में विज्ञियम कैसर 
की शक्ति अ्परिमित थी । अमेरिका मे प्रधान नियामक सभाओं 
क॑ द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को रद कर सकता है | अपनी 
सूचनाशरों के द्वारा वद् घहुधा नियामक सभा से नए नए नियस 
भी पास करा लेता है। इसी फे सहश असेरिका की निया- 
मक सभा शासक शक्ति का प्रयोग भी करती है। शासकों की 
नियुक्ति तथा परराष्ट्रीय-संधियों की स्रोकृति के द्वारा अमेरिकन 
सेनेट एक प्रकार से शासक शक्ति को प्रयोग मे लाती है। 
अमेरिकन न्यायाधीशों का निर्वाचन शासकों के द्वारा होता है 
और वह नियामक सभाओं के द्वारा पास किए गए नियमों को 
शासन-पद्धति की धाराओं के प्रतिकूल ठहदराकर निरथेक बचा 
सकते हैं । सारांश यह है कि अर्वाचीन राष्ट्रों मे शक्ति- 
संविभाग-सिद्धांत का महत्त्व घहुत कुछ छुप्त दो गया है । 

शासन-पद्धति क॑ निर्माण काल मे प्राय: इस बात का ध्यान 
रखा जाता है कि नियामक, शासक तथा निर्णायक तीनों 
शक्तियों किसी एक का अंतिम सीमा तक 
न बढ़ने दे' और एक दूसरे की शक्ति को 
अपनी अपनी सीमाओं मे-बॉध रखें। यही कारण है कि दँगलेंड 


शासक समिति 
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मे मुख्य न्यायाधीश शासक समिति द्वारा चुना जाता है; परंतु 
वही चुने जाने के अनंतर अपने चुननेवाज्ञे अधिकारियों पर 
अपना निर्णय दे सकता है। वहां न्यायाधीश को पदच्युत 
करना नियामक सभा के हाथ में है । यह अतिशय उत्तम 
प्रबंध ईैंगलैंड में ही संभव है, क्योंकि ईंगहेंड को मयानक युद्धों 
की दिन रात चिता नहीं करनी पड़ती। थुरोप की अन्य 
जातियाँ इस प्रकार न्यायाधीश की शक्ति को महत्त्व देने मे 
असमथे हैं | इसका फारण यह है कि उन्हे दिन रात अपने 
आपको शत्रु से बचाने की दी चिता रहती है। युरोप की प्रायः 
सभी जातियों मे 'शासक-न्याय-सम्रिति? की विधि प्रचलित है| 
इस समिति का संबंध जहाँ विशेषतः शासकों से है, वहाँ वह 
शासकों का शासन के ही रूप मे निर्शेय करती है| युरोप के 
देशों के शासक निर्मयता से श्रपना काये किया करते हैं, क्योंकि 
उन्हे इस बात का निश्चय होता है कि उनकी अपनी समिति 
समय पर उन्तकी रक्षा करेगी | चूँकि प्रमेरिका की स्थिति भी 
इंगलैंड के ही सहश है, झतः वह्दों भी मुख्य न्यायालय शासन- 
पद्धति के विरुद्ध, राजनियमों को ठद्दरा सकता है तथा उनको 
झाये मे लाने से रोक सकता है। जातीय सभा की किसी 
नियम-धारा से यदि फोई राजनियम टक्कर खाता हो ते! मुख्य 
न्यायालय उसे राजनियम ही नहीं समझता | 

इंगलैंड मे मंत्रिसभा की उपससिति के सभ्य नियासक सभा 
के सभ्य भी होते हैं तथा वे नियमनिर्माण पर, पर्याप्त प्रभाव भी 
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डालते हैं। परंतु अमेरिका में यह बात नहीं है। वहाँ की शासम- 
पद्धति के निर्माता शासकों के हाथ में परिमित शक्ति ही रखना 
चाइते थे; इसी लिये उन्होंने अमेरिका के प्रधान तथा उसकी 
मंत्रिसभा को जातीय सभा मे बैठने से रोक दिया! प्रधान 
की शक्ति को जहाँ राष्ट्रसभा के ट्वारा उन्होने बहुत कुछ परिमित 
कर दिया है, वहाँ उसकी प्रधानता का काल भी बहुत ही थोड़ा 
रखा है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि इँगलेंड तथा अमेरिका की 
शासन-पद्धतियाँ एक दूसरी से स्वथा भिन्न हैं। इसमे संदेह भी 
नही है कि दोनों हो देशों मे नियम बनाते समय छोटी छेटी 
बातों तक का ध्यान रख लिया जाता है जिसमे शासकों को 
जहाँ अपनी बुद्धि से बहुत काम नहीं लेना पड़ता, वहाँ वे लोग 
सेच्छाचारी भी नहीं हो सकते । परंतु फ्रांस तथा इटल्ली में 
यह बात नही है। वहाँ मेटे मेटे नियम बना दिए जाते हैं; 
श्र छोटे छोटे मामलों से शासकों के अपनी बुद्धि से ही 
काम लेना पड़वा है। इससे उनका कुछ कुछ स्वेच्छाचारी हो 
जाना स्वाभाविक ही है। 

आजफल्ल प्राय: त्ियामक सभाओं के सिपन्न तथा 
अखापन्न! दे। भेद किए जाते हैं । इंगलैंड की पा्लिमेंट (राजा + 
लार्ड सभा + प्रतिनिधि सभा ) स्वापन्न नियामक सभा का 
उदाहरण है, क्योंकि इसकी नियामक शक्ति किसी नियम द्वारा 
प्रतिबद्ध नही है | परंतु सेसार के अन्य सभ्य देशों की निया- 
भमक सभा की यह दशा नही है। श्रंगरेजी उपनिवेशों की मिया- 
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मक सभाएं अस्वापन्न कहो जा सकती हैं, क्योकि उनकी निया- 
मक शक्ति ईंगलैंड की पालिमेंट द्वारा प्रतिबद्ध होती है। 
अ्रमेरिका मे भी नियामक सभा शासन-पद्धति संबंधी नियमों 
की धाराओं के परिववेन करने मे जनता की ओर से कुछ 
परतंत्र है । जनता ने मुल्य न्यायाधीशों का यह्द शक्ति दे दी है 
कि वे यह वताबे कि अम्ुक अम्मुक राजनियम शासन-पद्धति के 
विपरीत ते नहीं हैं। यदि विपरीत हैं। ते उनके खोकृत करने 
में नियामक सभा खापन्न नहीं है। कहे एक विद्वान शासन- 
पद्धति के संबंध में प्रायः 'शिथित्ष या अ्रशिथिल्! शब्द भी 
व्यवहव फरते हैं। आंग्ल शासन-पद्धति शिथिज्ञ कही जाती 
है, क्योकि उसके द्वारा शासन-पद्धति के भ्राघारभूत नियसों 
का भी उसी शीघ्रता से परिवर्तत किया जा सकता है जैसे 
तुच्छ तुच्छ नियमों का। परंतु भ्रमेरिकन शासन-पद्धति 
अशिधिल्ष कही जाती है, क्‍येंकि वहाँ किसो प्रकार का 
शासन-पद्धति संबंधी सुघार जातीय सभा के दो-तिहाई सभ्यों 
की खोकृत्ति के बिंना नहों किया जा सकता; श्रौर जातीय 
सभा में खोकृत हो जाने पर भी जब तक तीन-चैथाई 
राष्ट्र उस सुधार को न ख्ोकार कर ले, तब तक वह काम 
म्रे नही लाया जा सकता। खिट्जलैंड में शासन-पद्धति 
संबंधी सुधार के लिये आवश्यक रूप से जनसम्मति लेनी 
पड़ती है । जमनी मे भी जातोय सभा के है| सभ्यों की 
स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है| 


( २४ ) 


नियामक जनसस्मति विधि 

यह पूर्व ही लिखा जा चुका दै कि प्रतिनिधियों के निर्वा- 
चन से भी लोकतंत्र शासन-पद्धति का सिद्धांत सुरक्षित नहीं 
रह सकफता। जनता मे श्रेणी संघर्प का उपद्रव बहुत कुछ 
प्रतिनिधि ठंत्र शासन-पद्धति तथा निर्वाचन के विशेष विशेष 
नियमों का द्वी परिणाम है । 

लोकतंत्र शासन-पद्धति उसी समय पूर्ण समझो जा सकती 
है जब कि जनता निर्वाचन-नियम-निर्माण में पूरे तैर पर भाग 
ले सके। छिट्जजें ड में प्रब तक कई राष्टों में प्रत्यक्ष पैर 
पर नियम निर्माण द्वोता है। छोटे छोटे राष्ट्रों में नगरों की 
जनता ख़र्य उपस्थित होकर कानून पास करतो है। वहाँ 
प्रतिनिधियों का सहारा नहीं लिया जाता । 

तार तथा पत्न-प्रेपण के प्रचार से इस जमाने मे फिर से 
प्रतिनिधि-तंत्र-शासन-शैल्ली को लेकतंत्र-शासन-पद्धति फे अलु- 
सार बनाने का यत्न किया गया है। इस उद्देश्य की पूत्ति के 
लिये नियामक जनसम्मति का सद्दारा लियां गया है । नियामक 
सभा में पेश किए गए प्रस्तावों को संपुर्ण निर्वाचक मंडत्त के 
पास भेज दिया जाता है। वे लोग हा यान मे भ्रपनी 
सम्मति दे देते हैं। यदि प्रस्ताव के विरुद्ध बहुपक्ष हुआ 
ते। बह प्रस्ताव राजनियम नहीं बनता। रस्विटजलैंड में 
शासन-पद्धति संबंधी धाराओं के मामलों में जनसम्मति लेना 
आवश्यक है | 'नियव संख्या के हस्ताक्षर कराकर घहाँ जनता 


( २५ ) 


नियामक सभाओं मे अपनी ओर से नए नए प्रस्ताव भी उप- 
स्थिव करतो है। १८७४ से १८६६ तक खिटजल्े ड में मिन्न मिन्न 
प्रस्तावों पर ३८ बार नियामक जनसस्मति ली गई थी । 

आजकल अमेरिका की कई रियासतें में भी इसका प्रचार 
है । दृ्शत खरूप न्यू इगलैंड नामक भरमेरिकन राष्ट्र में भव तक 
नागरिक समिति ही राष्ट्रीय नियम बनाती है। शासन-पद्धति 
संचंधी धाराओं फे परिवर्तन के मामले में बहुत से राष्ट्रों मे नियासक 
जनसम्मति का अवलंबन किया गया है। भ्रवांचीन जमेनी तथा 
रूस ते। इसके विशेष रूप से भक्त हैं । राजनीतिज्ञो का अनुमान 
है कि सभी राष्ट्रों मे यथासंभव इसका भ्रवलंवन किया जायगा । 

शासक विभाग 

शासक विभाग का काम्र नियासक विभाग द्वारा खीकूत 
राजनियमा को प्रचल्चित करना है। कभी कभी शासक 
विभाग से प्रधान तथा उसके सहकारी 
चर्गो' का भी तालये लिया जाता है। 
'नियासक तथा शासक विभाग का मुख्य भेद यह है कि निया- 
म्कों की संख्या अधिक होती है और मुख्य शासकों की संख्या 
वहुत ही थोड़ी होती है। यह इसी लिये कि शासन 
का काम तब वक सुगसता से नहीं चक्ल सकता जब तक कि 
उद्देश्य एक न हों भौर राष्ट्र की इच्छाओं का एक दम कार्य 
से परिणत करने की सामथ्ये न दो । थे दोनों बातें इस बात 
फे लिये वाध्य छरदी हैं कि शासकों की संख्या अधिक न हो | 


शक्ति-संचय 


(२६ ) 


अमेरिका मे राष्ट्र का मुख्य शासक प्रधान है। ईँगलेंड मे 
खचिव-मंडल को ही राष्ट्र का मुख्य शासक कहा जा सकता 
है। खिट्जलैंड मे सात सभ्यों की शासक समिति ही शासक 
का काम करती है । 

मिन्न भिन्न राष्ट्रों में मुख्य शासकों के नियत करने के मिन्न 
भिन्न ढंग हैं। कई ऐसे राष्ट्र भी हैं जहाँ मुख्य शासक वंशागत 
होते हैं। परंतु आजकल सभ्य राष्ट्र 
बंशागव शासकों के पक्ष में नहीं हैं। 
युरोप में जहाँ कहीं वंशागत सम्राट, बचे हुए हैं, वह्दों उनकी 
शक्ति कुछ भी नहीं है। इँगलैंड, इटली, हँसो तथा बेखजियम 
के एजाओ के हाथ में बहुत कम राजनीतिक शक्ति है। 

वंशागत राजाओं तथा सम्नाटों के सदृश ही बहुत से राष्ट्रों मे 
मुख्य शासक जनता द्वारा चुना जाता है। अमेरिका में जनता ही 
प्रधान का चुनती है। यही बात फरांसीसी प्रधान तथा स्विस 
शासक समिति फे संबंध मे है | इंगलैंड अपने अधीन देशों तथा 
उपनिवेशों के लिये मुख्य शासक का निर्वाचन स्वयं ही करता है । 

प्रघान तथा मुख्य शासको की शक्ति सब राष्ट्र में एक सददश 
नहीं है। लड़ाई से पद्चलते रूस वथा जर्मनी के सम्राट्‌ की शक्ति 
श्रपरिमित थी प्रौर ईँगलैंड के सम्राट 
की शक्ति कुछ भी नहीं थी । श्रमेरिका 
का प्रधान अति शक्तिशाली है । इसके 
विपरीत फ्राँस के प्रधान की शक्ति बहुत ही थेड़ो है ! 


मुख्य शासकों की नियुक्ति 


प्रधानतंत्र तथा सचिव- 
तन्न शासन-पद्धति 


( २७ ) 

आजकल राजनीति शाल््र के लेखक शासन-पद्धतियों को 
प्रधानतंत्र तथा सचिवतंत्र इन दे भेदों मे विभक्त करते 
हैं। प्राय: यह देखने मे श्राता है कि सचिवत्ंत्र शासनपद्धति- 
वाले देशों में मुख्य शासक की शक्ति कुछ भी नहीं होती। 
इंगलैंड का सम्नाद्‌ और फ्रॉस का प्रधान इसके ज्वल्नंत उदा- 
हरण हैं। इसके विपरीत प्रधानतंत्र शासन-पद्धतिवाल्ले राष्ट्रों 
में प्रधान तथा राजा की शक्ति अपरिमित होती है | भ्रमेरिका 
मे यही धात है। छड़ाई से पहले प्रशिया के सम्राट की शक्ति 
बहुत ही ज्यादा थी । 

निर्वाचन तथा नियुक्ति को सामने रखते हुए यह कहा 
जा सकता है कि अमेरिका का प्रधान नियासक विभाग के 
द्वारा नही चुना जादा और बहुत ही भ्रधिक शक्तिसंपन्न है। 
देषारोपण ( 777/08४०॥77676 ) के द्वारा यही नियामक 
विभाग अमेरिकन प्रधान को राज-शक्ति से च्युव कर सकता 
है। सीनेट को संधि तथा नियुक्ति का अधिकार है। 
परंतु प्रयः सीनेट_ प्रधान के प्रतुखार ही काम करता है। 
अमेरिका का नियामक विभाग प्रधान के। भिन्न मिन्न राज- 
नीतिक काय्ये करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता 
अमेरिकन सचिवो को प्रधान ही सीनेट, के सहारे नियुक्त 
करता है और स्वेच्छानुसार उनको पद्च्युत कर सकता 
है। नियाभक विभाग इस मामले मे कुछ भी हस्तक्षेप 
नहों कर सकता | 


( र८ ) 
इँगलैंड में राजा ही महामंत्री को विजयी दल्त से से चुनता 
है। चुने जाने के वाद महासंत्रो अपना सचिव-संडल्त बनाता 
है जे एक ओर राष्ट्र का शासत फरता है और दूसरी ओर 
नियामक्त विभाग को वश में करके समिन्न सिन्न रा|ज्यनियस 
पास करता है। आंग्ल-सचिव-संड् की शक्ति तभी तक अपरि- 
मित है जब तक नियासकू विसाग उसके साथ हैं। जहाँ 
नियामक विभाग ने उसका खाथ छोड़ा कि उसका अपना 
कार्य छोड़ देना पढ़ता है। इंगलैंड में राबा की शक्ति 
कुछ भी नहीं है । 
पूरे मे ही लिखा जा चुका है कि शासक विभाय से 
वा्पर््य सुस्य शासक से है। मुर्य शासक राजशक्तियों 
दि का राष्ट्र में प्रचार करने ेे लिये चहुठ 
ज््यसंवक गे 
राज्यसेवककों को नियुक्त करता है। 
मिन्न मिन्न विभागों फे राज्यसेवकों के निरीक्षण तथा कार्च- 
निर्देश के किये मिन्न सिन्‍न योग्य ज्यक्ति संत्रो-पद पर नियुक्त 
किए जाते 
ईंगलेड के राब्यसेवकों की संख्या लगभग ८०००० हैं। 
इन लोगों के पद् स्थिर है। इनके ऊपर के मुख्य शासक 
ही समय समय पर बदलते रहते हैं। दर्शत स्वरूप इँगलैंड में 
अतरंग सचिच ( 076 8667४४7५ ) के दे सहायक मंत्री 
होते हैं। एक स्थिर और दूसरा अस्थिर। स्थिर सहायक 
मंत्रो अपने पद पर ज्यों का त्यों बना रहता है । परंतु अस्थिर 


र्‌ 


( रेड ) 


सहायक मंत्रो सचिव-मंडल के बदलते ही इस्तोफा दे देता है। 
यहीं वात अन्य मुख्य मुख्य विभागों के संबंध से है । 

अमेरिका मे राज्यसेवकों की नियुक्ति तथा पदच्युति 
के मामले मे चिरकाल्व से विचार हो रहा है। वहाँ बहुत ही 
घोड़े आदमी स्थिर राज्यसेवक होंगे। लगभग,चार वर्षों के 
लिये ही मिन्न मिन्न व्यक्ति मिन्न भिन्न राजपद़ों पर नियुक्त 
किए जाते हैं | उत्तके पदच्युत करने के मामले में फमेज्ञा था । 
योग्य आदसी प्राय: अपने पद पर स्थिर तौर पर बने रहते थे। 
१८२७ के बाद से अमेरिका में यह प्रथा प्रचलित हुई कि प्रधानः 
अपने श्रपने अनुगामियों तथा सहायकों को पारितेषिक के 
तैर पर उच्च उच्च राजपद दे देते थे । इसके विरुद्ध वहाँ लहर 
उठी और सन्‌ १८८३ मे वह्दों भी सिवित्ञ सर्विस एक्ट पास 
हुआ | अब परीक्षा के द्वारा ही भिन्न भिन्न विभागों पर मनुष्यों 
की नियुक्ति होती है। अमेरिका मे सब १४१० मे ३७०००० 
राजभीय पद थे जिन पर परीक्षा के द्वारा २३४६४० व्यक्ति 
नियुक्त हुए थे [ 

शर्वाचीन राष्ट्रों की शासन-पद्धति 

शासन-पद्धतियों का वर्गीकरण करते समय राजनीतिज्ञ 
लोग यही वात सबसे पहले अपने सामने रखते हैं कि 
किस किस राष्ट्र मे स्वेच्छातंत्र राज्य ( 00089060 00ए७0॥- 
एशा। ) है, और किस किस राष्ट्‌ मे प्रतिनिधि तत्र राज्य 
( 0शए॥०७कका०.- 90ए7७"॥ए७ाई ) है| प्रथम भेद मे राष्ट्र 


( ३० ) 
की प्रभुत्व शक्ति एक फ॑ हाथ में और द्वित्ीय भेद में जनता के 
प्रतिनिधियों के द्वाथ मे रहती है। आजकल रूस की 
शासन-पद्धति बहुत ही विचित्र है। स्थानीय खराज्य तथा 
संघराज्य का वह विचित्र नमूना है 
आजकल प्रतिनिधि-तंत्र राज्य भी एक खरदश नहों हैं। 
कटद्दों पर दिखावे के लिये राजा है और कहीं पर प्रधान । 
ईंवरलैंड परिमित एकतंत्र राज्य का और फ्रांस प्रधानतंत्र राज्य 
का नमूना है। संपूर्ण प्रतिनिधि-तंत्र राज्य सचिच॒तंत्र तथा 
अ्रसचिवरतंत्र के दो भेदों मे विभक्त किए जाते हैं। यह भी एका- 
त्मक तथा राष्ट्रसंघात्मक तंत्रों के मेद से दे। प्रकार के होते हैं। 
अमेरिका, फ्रांस, जमनी, स्विट्जलैंड राष्ट्रसंघटनात्मक 
राष्ट्रीं के उदाहरण कट्दे जा सकते हैं, और दँगलैंड एकात्मक 
राष्ट्रों का। अमेरिका में बहुत से 
मम पति स्वतंत्र राष्ट्र थे । वे सब मित्ककर श्रमे 
सलामाक गफिय रिका के राष्ट्रसंघटन मे सस्मिल्षित 
हुए। इनमे उनकी वैय्यक्तिक सत्ता 
का लोप नहीं किया गया, पर साथ ही मुख्य राज्य 
( 0०709 60एथ/एञथा। ) के सम्मुख उनकी शाक्ति भी 
बहुत ही अल्प है। उन्हे जो कुछ स्वर्तत्रता प्राप्त है, वह फेवल 
अपने ही राष्ट्र के लिये है। इंगलैंड मे यह बात नहीं है | 
इंगलंड एक देश है। वह राष्ट्रसंघटन नहीं कहा जा सकता 
४सी लिये वह एकात्मक राष्ट्र कहा जाता है | 


( ३९ ) 


राष्ट्रसंघटन दे प्रकार का हुआ करता है | एक पूर्ण, दूसरा 
अपूर्ण । पूर्ण राष्ट्रसंघटन के परिज्ञान से अपूर का भी परिज्ञान 
हे। जायगा । अतः पूर्ण राष्ट्संघटन पर कुछ शब्द लिख देना 
में आ्रावश्यक समझता हूँ। 

पूर्ण राष्ट्रसंघटद के तीन मुझुय सुख्य गुण होते हैं-- 

(१) राष्ट्रलंघटन के सब राष्ट्रों को राष्ट्रसभा में लमान 
संख्या में प्रतिनिधि भेजने का भ्रधिकार हो । 

(२) प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति परस्पर समान हो । 

(३) नियामक तथा शासक सभाओं के अ्रधिकार राष्ट्रों 
की सहमति फे बिना बढ़ाए न जा सके। 

अमेरिका का राष्ट्रसंघटन पूर्ण समझा जाता है। राष्ट्र- 
संघटन के लक्षण पर ही आजकल बड़ा भारी वाद विवाद है । 
महाशय फ्रीमैन की सम्मति मे ते छोटे बड़े राष्ट्री के सम्मेज्ञन 
को राष्ट्रसंघटन कहा जा सकता है, परंतु आजकल यह नहीं 
माना जाता । सील, महाशय ते 'राष्ट्रसंघटनः से ऐसे दे 
राज्यों का परस्पर सेज्ञ समझते हैं जिनमें एक खानीय राज्य 
( ,008) ७०ए०"४7०॥६ ) का पन्च लेता है और दूखरा मुख्य 
राज्य ( 0७४०४) 00ए७४४७॥४ ) का | परंतु यह भी लक्षण 
खीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अुसार दारा 
तथा जक्सिंस के राज्य भी राष्ट्रसंघटन के उदाहरण कहे जा 
सकते हैं। कुछ भी हो, राष्ट्रसंघटन से हमारा तात्पय ऐसे 
राष्ट्र के परस्पर संयोग से है जो राज्यनियम द्वारा समान 


( हर ) 


अधिकार रखते हैं। तथा अपनी अपनी शक्ति और आवृत्ति में 
सर्वथा अ्रसमान दहे।। परंतु इस लक्षण के अ्रनुसार राष्ट्रसेघटन 
तभी संभव है जब कि राष्ट्र ख्॒य॑ ही श्रपने हितों तथा 
स्वार्थी| की एकता के कारण परस्पर मिल्ते हैं।। राष्ट्रसंघटन 
की राजसभा मे राष्ट्रीय सभ्यो को अपने प्रपने राष्ट्रों की सम्मति 
देना ही उचित प्रतीत होता है, जेसा कि जर्मनी में था। 
भ्रमेरिका तथा स्विट्जलैंड मे यद्द बात नहों है। राष्ट्रसभा के 
सभ्य प्राय: वहाँ अपनी ही सम्मति दिया करते हैं +। 
प्रजासचात्मक राज्य के सिद्धांतों के अधिक समीप वक 
यदि किसी देश की शासनपद्धति पहुँचती दै ते वह स्विट्जलें ड 
की दै | स्विट्जले'ड को भ्राजकह् के युग मे 
“आदशे राज्य”? के नाम से लिखा जाता 
है। यद् क्यो? यह इसी लिये कि स्विट्जरलैंड जद्दों प्रति- 
निधि-सत्तात्मक राज्य की शैल्ञी पर चलन रहा है, वहाँ “जन 
सम्मति-विधि? से प्रजास'त्तात्मक राज्य की शैल्ी पर भी चलता 
हुआ कद्दा जा सकता है। एथेंस मे यद्यपि प्रजासत्तात्मक 
राज्य था, पर॑तु वह उसका सफलता से न चल्ला सका । स्विस्‌ 
जनता का स्वभाव और आचार व्यवहार इतना उच्च है कि उसका 
विफल्नता का कभी सामना हो नही करना पड़ा । ईँगलैंड के सदश 
ही स्विस शासनपद्धति का विकास भी झात्मिक नहीं है। 
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चिरकाज्ञ से स्विसू जनता खतंत्रता का भोग कर रहो है। 
विचित्रता यह है कि एक स्विट्जलैंड ने हो सारे संसार मे अपने 
झाप को जन-सम्मति-विधि के योग्य भूमि सिद्ध किया है; और 
यहो कारण है कि स्विट्जलेंड की शासन-पद्धति पर लिखते हुए 
इस पुस्तक मे जन-सम्मति-विधि पर बहुत से प्रृष्ठ दिए गए हैं 
जिन्हें पाठकों को अत्य॑ंत्त ध्यान से पढ़ना चाहिए | 
निर्णायक विभाग 

राज्य के प्रन्‍्य विभागों के सदश हो निर्णायक विभाग मी 
महत्त्वपूर्ण है। वैय्यक्तिक या संघोय अपराधों का, प्रचलित 
राब्यनियमे! फे अनुसार, निर्णय करना 

५५०४७ हो निर्णायक विभाग का काम है। 

सबसे उत्तम न्यायाधीश वह्दी है जे राज्यनियमें। को अच्छी 
तरह जाने । राज्यनियम चाहे घुरे हें। और चाहे भले हो, 
न्यायाधीश का काम उनके अनुसार निर्णय करना हो है। बहुत 
से खत्तों में राज्यनियमों का प्रयोग करना कठिन होता है । 
अपने विवेक तथा विचार के द्वारा ही ऐसे खत्लों मे न्यायाधीशों 
को निणेय करना पड़ता है। इस ढंग के परवर्त्ती अभियोगों 
में राज्यनियमें! के तैर पर हो काम में लाए जाते हैं। इंगलेंड 
तथा श्रमेरिका मे यह बात विशेष रूप से 

न्यायाधीशों का निष्पक्ष होना नितांत श्रावश्यक है। 
राजनीतिक श्रांदोलनें से न्यायाधीशों का प्रथक रहना हों 
उचित है। राज्य के अधिकारी किसी न्यायाधीश पर 

शा८--३ 
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उचित या भ्रज्ुचित दबाव न डाल्ले, इसके लिये आवश्यक हैं कि 
उनको तनखाह इतनी झ्धिक मिल्षनों चाहिए कि वे श्मियोर्गों 
का निर्णय ल्ाभ-रहित देकर कर सके और घूस आदि प्रल्ो- 
भन उनको अपने कर्तव्य से च्युत न कर सकें । इंगल्लेंड तथा 
अमेरिका मे इसी सिद्धांत के अनुसार काम किया गया है । 

बहुत से ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनमे निर्णायक विभाग भअ्रत्याचार 
का साधन है। भारतवर्ष मे कक्तक्ूर ही एक ओर से लोगो 
को अपराधी सिद्ध करता है और दूसरी ओर से उनके अपराधों 
का निर्णय करता है। 

नियासक तथा शासक विभांग के साथ निर्णायक विभाग 
का संबंध विचारणीय है । यह प्रश्न आम तैरर पर उठता है कि 

क्या निर्ोयक विभाग नियामक तथा 

न्‍्यायाढये. का धसक विभाग को कतेव्य-पथ पर चल्लने 
शासक तथा नियासक 
विभाग के साथ सबंध * णिंये बाध्य कर सकता है १, यदि 

दोनों विभाग राज्यनियम के प्रतिकूल 

कास करें ते क्या निर्णायक विभाग उत्तको उचित मार्ग पर 
चलने के लिये प्रेरिठ कर सकता है ? अमेरिका, भ्रेट ब्रिटेन 
तथा अमेरिकन प्रधानतंत्र राज्यों मे शासकों पर न्यायात्षय से 
मुकदमा चल्न सकता है। इसके विपरीत युरोप मे शासक 
समिति का ही प्रचार है। शासकों का निर्णय शासक- 
समिति में ही होता है। साधारण न्यायात्यों के क्षेत्र से 
वे बाहर हैं। 
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राज्य के तीनो विभागों का उत्तरदायित्व तथा कार्यक्रम 
निर्वाचको के साथ संबद्ध है। निर्वाचऋ-मंडक्त से तातय्ये उन 
लोगों से है जे! नियामक विभागों के 
लिये प्रतिनिधि चुनते हैं। भ्रेट ब्रिटेन 
तथा प्रमेरिका की शासनपद्धति का आधार निवांचकों पर है। 
आजकल् निर्वाचन का अधिकार प्रत्येक नागरिक के देने 
के लिये यत्न हे! रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका, जमनी प्रभृति 
कई सभ्य देशों में क्षियों को भी निर्वाचन का अधिकार प्राप्त 
हो! गया है। फ्रांस मे भी सन्‌ १७८१८ मे ख्रियों को यह 
अधिकार देने का भ्रांदेज्षन चल्षा था, किंतु वह सफल्न नहीं 
हुआ । इँगलैंड मे सन्‌ १८९८ से स्त्रियों को यह अधिकार 
प्राप्त है, परंतु बहुत द्वी कम मात्रा में। यहाँ निर्वाचन की 
अधिकारियी होने के लिये स्रो की उम्र कम से कम ३० वर्ष 
होनी चाहिए और उम्चके पास कुछ खास जायदाद भी 
होना आवश्यक है ! 
नियामक विभाग 
शासक, नियामक तथा निर्णायक विभागों मे शासक विभाग 
का कर्म के साथ, निर्णायक विभाग का नियमज्ञान के साथ 
कक के और नियामक विभाग का विवेक के साथ 
काकिन धनिष्ठ संबंध है। विवेक संबंधी काम में 
जितने भ्रधिक मनुष्य हों, उतना ही अच्छा 
है। परंतु इसका यह मतलव नहों है कि अधिकता की कोई 


निर्वाचन 
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सीमा ही न हो । किसी काम में अपेक्षा से अधिक मनुष्यों 
के हा। जाने पर वह काम बिगड़ जाता है। यह घात कई 
बार श्रनुभव की जा चुकी है। १७८८ की फरांसीसी नियामक 
खभा के १२९०० सभ्य थे। अ्रधिक संख्या होने के फारण 
काम उचित ढंग पर न चल्ला । भिन्न मिन्न राष्ट्रों की नियामक 


सभा के सभ्यों की संख्या निम्नलिखित प्रकार थी-- 
अमेरिकन प्रतिनिधि सभा ... «० 3३५ सभ्य 
प्रॉग्य , 77, 5 बजवण - उडढा पछुछ 9. 
फरांसीसी,, ,, «« -» *४७ ,, 
जर्मन गे बा ०5 ३७७ ही 
इटलियन च कि 225 ««« औण्प 
स्पेनिश 55 5 न» --- ४०६ ,, 
उपरिलिखित अधिक संख्या के द्वारा राज्यनियमा का 


बनाना बहुद ही कठिन है। गवनंर सारिस ने पैरिसः की 
१७८ की प्रतिनिधि सभा के विषय में लिखा था---“सम्य 
ज्ञोंग संख्या मे अधिक, होने के कारण कुछ भी बाद विवाद 
नहीं करते । उनका भ्राधा समय वे। शोर गुल में दो खचे 
हे! जाता है? । इससे बचने के लिये सभी सभ्य राष्ट्रों 
में मिन्न भिन्न विधियों के द्वारा नियम-नि्माण का कास 
किया जावा है। 

नियामक सभा में संख्या के अधिक द्वोने से नियम- 
निर्माण में बहुत सी भूलें हे सकती हैं। उन भूलों से बचने के 


( ३७ ) 
लिये बहुत से राष्ट्रों ने राज्यनियम संबंधी प्रस्तावों का तीन 
बार पास किया जाना आवश्यक रखा है। इससे वक्ता के 
जोाशीत्षे व्यास्यान फे वश मे होकर जनता 
प्रस्ताव के! तीन बार 

उपस्थित करने की विधि ्ेनियस पास फरने से रुक जाती है | 
इंगलेंड की प्रतिनिधि सभा मे जे। सभ्य 
राज्यनियम संबंधी किसी प्रस्ताव को पेश करना चाहता है, वह 
सबसे पहले अपने उद्देश्य फी सूचना देता है। जब सभा के 
सभ्य उमके उद्देश्य से सहमत होकर भ्रपनी श्रतुमति देते हैं, 
तब वह श्रपना प्रस्ताव पेश करता है ! प्रस्ताव पेश होने के 
बाद वह छाप दिया जाता है भै।र उसके दूसरी बार पेश होने 
की तिथि नियत की जाती है। सभा से भ्रनुमति लेकर प्रवक्ता 
अर्थात्‌ प्रतिनिधि सभा का प्रधान उस भ्रस्ताव को दूसरी वार 
पेश करने के लिये सभ्य को अनुमति देता है। इसकी बाद 
प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा की समिति मे विवाद तथा संशोधन के 
लिये उपस्थित किया जाता है। जब वहाँ से वह पास हो जाता 
है, तब प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार पास किया जाता है। इसके 

बाद स्वीकृति के लिये लाडे सभा से उपस्थित किया जाता है। 
प्रस्ताव के तीन बार पेश करने के स्थान पर कई राष्ट्रो मे 
उपसमितियों के ढ्वारा काम लिया जाता है। अमेरिका की 
प्रतिनिधि सभा मे साधारणतया दे! बार 
35060 प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। तीसरी 
बार वह प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति में उपस्थित किया 


( रेप ) 

जाता है। स्थायी समिति के सम्यों का निर्वाचन प्रतिनिधि 
संभा का प्रधान ही करता है। बासठवीं कांग्रेस के समय में 
अ्रमेरिकन प्रतिनिधि समा की साठ से ऊपर उपसमितियों थीं । 
इनमें से मुद्रा समिति, बंक समिति, व्यापार समिति, अधिकार 
समिति, व्यवसाध समिति, पेशन समिति, उपाय समिति आदि 
, समितियाँ बहुत ही महत्त्वपूरे थों | 

फ्रांस की प्रतिनिधि समा नियमनिर्माण के काय्ये को 
सुगमता से चज्ञाने के लिये अपने आपकी लाटरी के द्वारा ग्यारह 
भागों में विभक्त करती है। इन्हों समितियों मे से कुछ 
व्यक्तियों को चुनकर मिन्न भिन्न प्रस्तावों के लिये एक उप- 
समिति बना ली जाती है। यह विधि बहुत हो देष-पूर्ण है; 
क्योंकि बहुधा प्रस्ताव के संशाधन तथा विचार के लिये विरोधी 
जग उपसमिति भे आ जाते हैं । 

नियामक शक्ति को अत्यंत सावधानी तथा विवेक के साथ 
काम मे ल्ञाने फे लिये एक उपाय में सभी सभ्य जातियो ने 

अनुपम समानता प्रकट की है। यह उपाय 

ये नियामक शक्ति को दे सभाओं मे 
विभक्त करना है। राजनीतिक भाषा मे यह उपाय 'सभादह्यः 
विधि या शैज्ञी के नाम -से लिखा जाता है। यूनान भआादि 
कुछ छोटे छोटे राष्ट्रों को छोड़कर सर्वत्र ही 'सभाद्दयः 
विधि का प्रचार है | अमेरिका, ईंगहोंड तथा अँगरेजी उप- 
निबेशों मे किस प्रकार से नियामक सभाएँ विद्यमान हैं,यह किसी 


( ३८ ) 


से छिपा नहीं है। सब से विचित्र बात ते यह है कि अफ्रिका 
मे नीमो लोगों का हेटी ( प्रा ) नामक राष्ट्र भी इसी विधि 
से काम कर रहा है। 

नियामक शक्ति का दे सभाओं मे विभक्त करने का एक 
ल्ञाभ ते यह है कि नियम-निर्माण में शीघ्रता नहीं होने पाती । 
दूसरा लाभ यह भी कद्दा जा सकता है कि प्रस्तावों को विचारने 
के लिये पर्याप्त समय मिल्ञ जाता है। संसार की सभी राष्ट्र- 
सभाओं या ज्ञाडंसभाओं में प्रायः संकुचित विचार के व्यक्ति हो 
सभ्य होते हैं। इसका शायद यह कारण है कि द्वितीय सभा 
में प्रायः घनाढ्य भूमिपति तथा अनुभवी जन ही सभ्य होते हैं 
जे बहुत सुधारों को पसंद नहीं करते | 

एक सभा के द्वारा नियम निर्माण करना बहुत ही बुरा है। 
महाशय लैकी ( ए. 8 प्त. [,00:ए ) का सत है कि मनुष्य- 
समाज से प्रचलित राज्यरीलियें में सबसे 
बुरी शैली एक सभा द्वारा नियम बनाने 
की है। निस्संदेह इसमे कुछ अत्युक्ति है। वास्तविकः 
बात ते यह है कि एक सभा के द्वारा नियम बनाने मे जरद- 
बाजी हो जाती है और विवेक तथा दूरदशिता से बहुत ही 
कम काम लिया जाता है| व्याख्याताशों को स्वेच्छाचार का 
मौका सिल जाता है। इंग्लैंड की ला सभा कु्लीनों की 
एक संखा है। इससे घृणा करते हुए फरांसीसी राज्यक्राति- 
कारियों ने १७७१ में एक सभा के द्वारा ही राज्य नियम बनाना 


एकसभाविधि के दे!ब 
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सोचा। यही भूल १८४८ की ट्वितीय फरांसीसी रिपब्छिक 
मे की गईं। १८४८ की जर्मन पालिमेट भी एक सभा द्वारा 
ही राज्यकाये चल्लाना चाइती थी। अमेरिका मे शुरू शुरू में 
एक सभा का राज्यकाये के लिये अ्वल्नंबन किया गया। परंतु 
फोई राष्ट्र एक सभा के द्वारा नियम-निर्माण मे समथे न 
हुआ। यही कारण है कि आजकक्ष लगभग सभी बड़े राष्ट्रों 

मे नियमनिर्माण का फास दे सभाओं के द्वारा ही होता है। 
प्राय: प्रथम सभा का निर्माण वंशागत, नियुक्ति, निर्वाचन 
आदि सिद्धांतों पर किया जाता है। ईंगलैंड तथा जापान मे 
घम सभा के सभ्य प्राय: वंशागत दी 
देते हैं और कभी फभी उनमे कुछ 
नए व्यक्ति भी नियुक्त किए जाते हैं। १७७१ मे थेपासपेन 
ने लिखा था--'यदि कोई मनुष्य वंश के कारण गणितज्ञ, 
न्यायाधीश, बुद्धिमान तथा कवि नहीं हे! सकता, तो वंश के 
कारण बह संपूणे जनता के लिये राज्य-नियम बनानेबाज्ञा ही 
क्यों हो ??” कुछ भी हो, अभी तक वंशागत का तत्त्व सभी 
प्राचीन राष्ट्रों में विद्यमान है । इं गरलैंढ, स्पेन प्रौर जापान से 
ला्डसभा का आधार बहुत झंशे से वंश पर ही है।  महा- 

युद्ध से एवं यही बात प्रशिया, भ्रारिट्रया तथा हंग्री में भी थी । 
बहुत से राष्ट्रों में वंशागत का तंत्त्त हटा दिया गया है। 

फ्रांस, खिट्जलेड, इटली, नीदर्लेंड, डेनमा्क, बेल्जियम 
नावे तथा खीडन आ्रादि राष्ट्रों मे प्रथथ सभा का कोई 


प्रथम सभा का संघटन 
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सभ्य वंशागत नहीं है। इटली मे केवल राजवंश का एक 
झादसी प्रथम सभा में रहता है । 

सबसे बडी कठिनाई ते! यह है कि निर्वाचन से भी 
योग्य मनुष्य नियामक सभाओं में नहीं पहुँचते हैं। प्राय: 
जनता के प्रिय लोग निर्वाचित होकर प्रथम सभा मे पहुँचते हैं, 
चाहे वे योग्य हे। और चाहे न हों । इंठक्ली ने इस मामले मे 
कुछ सुधार किया है। वहाँ यह नियम है कि वे ही मलुष्य 
प्रथम सभा के लिये निर्वाचित है| सकते हैं जे उच्च पद पर रद्द 
चुफे हे! या किसी विषय मे विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके है । यह सब होते हुए भी इटल्ली की सीनेट की 
शक्ति बहुत कम है; क्योकि भ्रनुभव से यही मालूम हुआ है 
कि बुद्धिमाद्‌ तथा विद्वान लोग कायेपठु नहीं दवोते | 

राष्ट्रसंघवाल्षे राष्ट्रों में प्रायः प्रथम सभा का निर्माण राष्ट्रीय 
प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है । अमेरिका, मैक्स्लिका, 
क्यूबा, फ्रांस, बेल्जियम तथा श्रास्ट्र लिया मे यही बात है। 
अमेरिका मे द्वितीय सभा जनता की प्रतिनिधि शोर प्रथम सभा 
राष्ट्र की प्रतिनिधि है। प्रत्येक्र राष्ट्र को राष्ट्सभा मे दे दे प्रति- 
'निधि भेजने का अ्रधिकार है। क्यूत्रा में प्रत्येक राष्ट्र चार चार 
सभ्यों को राष्ट्रखभा में भेजता है। जेजिल मे राष्ट्रलभा के लिये 
तीन तीन प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। युद्ध से पूर्व जर्मनी 
में चंदेराथ मे भिन्न भिन्न राष्ट्रो के प्रतिनिधि आते थे। 
अ्रशिया को अन्य सब राष्ट्रों से ग्रधिक सभ्य राष्ट्रससा में 
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भेजने का अधिकार था। श्रशिया के १७ सभ्य राष्ट्रसभा में 
थे जब्र कि और राष्ट्रों के सभ्य एक से तीन चार तक थे ! 
प्रथम सभा में सम्यें का निर्वाचन अप्र्मत्न विधि से 
किया जाता है। क्रॉस मे प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का निर्वा- 
पक ला का पदक की ओर से हावा है। प्रथम 
सभा के सभ्यों के निर्वाचन के लिये 
फ्रांस में निर्वाचक्र मंडल बनाया गया है जिसका संघटन भिन्न 
भिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। श्रमे- 
रिका में सीनेट्‌ या प्रथम सभा के सभ्य राष्ट्रीय नियामक सभाश्रों 
की ्रार से निर्वाचित होते हैं भार ट्वितीय सभा के सभ्य 
जनता की ओर से चुने जाते हैं । अमेरिका में प्रथम सभा के 
सभ्य का समंय छ: साल है ग्रैौर प्रतिनिधि सभा फे सभ्य 
का समय केवल दे। साल्न दै। फ्रांस में प्रथम सभा के 
सभ्य का समय < साल और द्वितीय सभा के सभ्य का समय 
४ साल है। अमेरिका में प्रथम सभा के एक तिहाई सभ्य 
इर दे साल पीछे नए सिरे से छुने जाते हैं। फ्रांस तथा नीदर- 
लैंड में प्रथम सभा के एक तिहाई सभ्य हर तीसरे सात्न नए 
सिरे से चुने जाते हैं। भिन्न भिन्न काल्न के धांद प्रथम सभा 
के कुछ सभ्यों का नए सिरे से निर्वाचन होने से फिर 
नियम-निर्माणय का कार्य्य उत्तम विधि से देता है प्लौर उसमे 
स्वेच्छाचार का अंश किसी हद तक कम दे जाता है । 





दूसरा परिच्छेद 
.. हंस 


१८७० मे फ्रांस ग्रौर जमेनी मे परस्पर घोर युद्ध हुआ । 
इस युद्ध मे फ्रांस धहुत ही बुरी तरह पराजित हुआ | नेपो- 
े लियन ठृतीय भ्रपनी संपूर्ण सेना के साथ 
हि सम के हाथ मे कैद हो गया। ब्योहदी 
इस हृदयविदारक घटना का समाचार फ्रांस 
पहुँचा, त्योंही वहाँ बड़ा विक्षोभ उत्पन्न हुआ । संपूर्ण जनटा 
ने उसी समय सोच लिया कि भागे से ञ्रब एक राजा देश में 
शक्तियुक्त राज्य नही रख सकता | देश का शासन प्रतिनिधि- 
परिमित सत्तात्मक राज्यप्रणाली द्वारा ही होना ,उचित है। 
फ्रांस में इस शासन-पद्धति का अवल्ंबन विपत्काल मे हुआ | 
यही कारण है कि वहुत से लिखित नियम वहाँ शासन-पद्धति 
मे वर्तमान नही हैं। जब तक यह युद्ध चल्षता रद्दा, तव तक ते! 
साम्राज्य का शासन जाति-संरक्षण सभा ही करती रही | परंतु 
ज्योंही युद्ध समाप्त हुआ, त्योंही सारे राज्य के प्रतिनिधियों को 
बुल्ञाकर एक नई जातीय सभा का निर्माण हुआ जिसके हाथ 
में संपूर्ण साम्राज्य की बागढोर दे दी गई। 
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यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर लिखे सभी 
कार्य शीघ्रता मे किए गए थे। इस दशा में यह कोई प्राय 
की बात नही है, यदि जातीय सभा फे अधिकारों का समुचित 
लेखा विद्यमान न हो । १८७१ में प्रसिद्ध छूइस फिल्लिप के 
मंत्रों दीपस नामक महाशय इस सभा फ़े सबसे पहले प्रधान 
चुने गए। कितने बषे तक उनकी प्रधानता रहे, यद्द निमश्नित 
नहीं किया गया। दीपसे ने संपूणं शासन का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर ल्षिया। साथ ही दसने यह भी प्रण किया कि 
में समय समय पर प्पने कार्यों की सूचना जातीय सभा 
क॑ सम्पुख विचाराधे उपस्थित करता रहूँगा। दे वर्ष तक 
चह काये चल्ाता रहा; पर जातीय सभा मे परस्पर इतने 
विभिन्न दक् थे कि कुछ विरोधी सम्मतियें के कारण दीपसे 
ने काये छोड़ दिया। माशेज्ञ मैकमाइन प्रधान चुना गया । 
यह व्यक्ति जातीय सभा का सभ्य न था, अतः इसका मंत्रि- 
मडल भो जातीय सभा के प्रत्येक काये का उत्तरदाता नहीं 
हुआ | इस समय तक फ्रांस का शासन चल्नता रहा; परंतु उस 
शासन को एक विशेष प्रकार का रूप देने के लिये उस समय 
कोई विशेष नियम नद्दी बनाए गए थे। सबसे विचिन्न बात 
यह थी कि जातीय सभा में राजा के पत्तपातियों की अ्रधिकता 
थी जो एकराज्यात्मक राज्य के ही पक्षपाती थे। थे ख्॑ 
भी ऐसे दा दल्लों मे विभक्त थे जिनका मिलना असंभव 
था। एक दल् कास्ट डि चैंबोड का पक्षपाती था, दूसरा 
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कास्ट डि पैरिस का था। कास्ट डि चेंबोर्ड से उसके पत्त- 
पातियों ने कुछ शर्तों के! खोकत करने की प्राथेना की, परंछु 
उससे त माना । परिणाम यह हुआ कि वह फ्रांस का राजा 
न बन सका | साथ ही इस घटना से राजपतक्तपातियों को 
यह पता लग गया कि इस अवसर पर फ्रांस से राजा का राज्य 
पुनः ले आना कठिन है। इसलिये बे लोग प्रतिनिधि-सत्ता- 
त्मक राज्य के पक्षपातियाों से मिलकर किसी एक शासन- 
प्रणाज्ञी के निर्माण मे प्रवृत्त हुए। फ्रांस की शासनग्रणाल्ी 
प्राचीन तथा नवीन विचारों का मेन्ष कही जा सकती है। 
नवीन विचारों के अनुसार फरांसीसी शासनप्रणाल्ी का नाम 
प्रतिनिधि सत्तात्मक है तथा उसके मुख्य शासक का चुनाव होता 
है, और प्राचीन विचारों के अनुसार सभा के प्रधान या मुख्य 
शासक का राज्यकाय मे जातीय सभा के सम्मुख अनुत्तरदायित्व 
है । नवीन तथा प्राचीन विचारे के अनुसार किसी एक प्रतिनिधि 

सत्तात्मक शासनप्रणाज्ञी का निर्माण कठिन है, जब कि देश मे 
ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या अधिक हो! जो इस शासनप्रणाली 
के विरोधी हे। श्र जे इसके निर्माण मे इसलिये प्रवृत्त हे कि 
देश की दशा ऐसी नहीं है जिससे उनके वास्तविक विचार 
काये मे परिणत हा सकते हों, साथ ही जो ऐसे समय की 
प्रतीक्षा में है। जब कि वे प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यप्रणात्ी 
हंटाकर देश मे राजात्मक राज्य स्थापित करे। इस दशा 
में फ्रास मे प्रतिनिधिस'्तात्मक शासनप्रणाज्ञी के नियमें। का 
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निर्माथ न दाना खाभाविक ही प्रतीत होता है। इससे यह 
भी स्पष्ट दवा जाता है कि शासनप्रणाल्री संबंधी अभी तक तीन 
ही नियम क्यों पास हुए हैं जो खय' ही संक्षिप्त हैं। 
सारांश यह कि १८७४ की २४ या २५ फरवरी तथा १६ 
जुक्ाई के राजनियमो द्वारा प्रधान प्रतिनिधि द्वारा अंतरंग सभा 
तथा म॑त्रिसभा का निर्माण निश्चित दो गया तथा उनका 
आपस में कितना संबंध है, शासन तथा नियम-निर्माण मे एक 
दूसरे की कितनी शक्ति है, शासन मे किस सभा का उत्तर- 
दायित्व जातीय सभा के सम्मुख है, इयादि इत्यादि बातों का 
निर्णय संक्षेप से कर दिया गया । समय समय पर १८७५ 
की नियस-धाराओं में परिवतेन भी किया गया है; प्रौर यह 
परिषतेन तभी होता है जब प्रतिनिधि सभा तथा अंतरंग 
सभा एक जातीय सभा के रूप में परस्पर मिलकर बैठती हैं । 
१८८१ की २१ जून को जातीय सभा में वार्सेल्स से 
फ्रांस की राजधानी हटाकर पैरिस में ज्ञाई गई। (८८४ 
की १४ भगध्त का अंतरंग सभा के सभ्यों के चुनाव की 
विधियों का संशोधन किया गया। साथ ही ऋ्ँस की प्रति- 
निधिसत्तात्मक राज्यप्रणाल्ली का सुरक्षित करने फे लिये यह 
नियम पास किया गया कि भविष्यत्‌ में फ्रांस की शासन- 
प्रणा्ली में फोई परिवर्तन नहीं किया जायगां। यह भी इस- 
लिये पास किया गया कि इस बात का फरांसीसी साम्राज्य 
'की जनता को भय था कि शासनप्रणाल्ली मे सुधार करते करते 
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कही उसे ऐसा रूप न मिलन जाय जिससे वहाँ पुनः एक 
दाजा का राज्य खापित द्वो जाय। परंतु यहाँ पर यह न भूछना 
चाहिए कि यद्यपि शासनप्रशाल्ी के सुधार का अधिकार अंत- 
रंग सभा तथा प्रतिनिधि सभा से प्रथक्‌ पृथक छीन द्विया 
गया, परंतु वे ही जातीय सभा के रूप मे बैठकर शासन- 
प्रणाज्ञी मे जो चाद्दे, वह सुधार कर सकती हैं। सारांश यह 
कि जाति यदि शासनप्रणात्री फो भी बदलने पर उतारू हो 
जाय ते उसे रेकनेवाज्ञा कौन हो सकता है ? फिर यदि 
देनो सभाएँ ही प्रथक प्रथक्‌ रूप से नियमों मे ऐसे परिवेन 
कर दे' जिनका प्रभाव शासनप्रणाज्ञी पर पड़ता हो, ते उन्हे 
इस कार्य से कौन रोक सकता है ? फरांसीसी न्‍्याय-सभा 
का इस कार्ये'मे हाथ नहों है कि बह शासनप्रणाल्ी संबंधी 
नियमे। को उचित या अनुचित ठहराबे तथा उन्हें देश में 
प्रचलित होने दे या न होने दे। कुछ भी हो, यहाँ 
पर यह स्मरण रखना चाहिए कि देश की शासनप्रणाली की 
स्थिरता या अस्थिरता में जातीय आचार का बढ़ा अश होता 
है। दोनों ही फरांसीसी राष्ट्सभाएँ फरांसीसी जनता से 
चहुत भय करती हैं, अतः वे राज्यप्रणा्ञी मे कोई बड़ा 
परिवर्तन करने मे अशक्त हैं। फ्रांस की अतरंग सभा मे त्ञोग 
संक्षुचित विचार के हैं, उन्हे अधिक परिवर्तन पसंद नहीं है। 
अतः वे प्रतिनिधि सभा के खाथ मिलकर जाति सभा फे रूप 
मे बैठना ही नहीं चाहते। इस प्रकार फ्रांस मे मुख्य 
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न्‍्यायसभा का कार्य और झतरंग सभा के सभ्यो का संकुचित 
विचार परिवर्तन मे बाधक होता है तथा देनों द्वी सभाओं 
को जनता का भय बना रहता है। अतः वहां शासनप्रणात्ञी 
मे कोई बडा परिवर्तन देना सहज नहीं है । 

फ्रांस की शासन-प्रणाली के पाँच श्रेग हैं-- 

(१ ) प्रतनेिधि समा। (३) जातीय सभा | 

(२ ) अंतरंग सभा | (४ ) प्रधान । 

(४) मंत्रि-सभा | 

अब हम आगे चक्षकर एक एक पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचार 
करेंगे । 

फरांसीसी प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव संपूर्ण 
फरांसीसी साम्राज्य से किया जाता है। २१ घधर्ष से अधिक 

प्रतिनिधि-ससा.._ *न्थावाले प्रत्येक पुरुष को श्वुनने 

09 0॥07067 का अधिकार है। परंतु चुने जाने 
0० 2०79०6॥9४. के लिग्रे २५ वर्ष की प्रवस्था का होना 
प्रत्यंत भ्रावश्यक है। फ्रांस में अभी तक स्त्रियों को मत देने 
का भ्रधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। सन्‌ १६८१८ मे इसके लिये 
छुछ आदेल्लन भी हुआ था और प्रतिनिधि सभा ने यह प्रस्ताव 
पास भी कर दिया था कि स्िया को भी मत देने का अधि- 
कार प्राप्त हो, पर॑तु अतरंग सभा ने इसे स्वीकृत नहों किया । 
फल्ल यद्द हुआ कि जहाँ ध्राजकन्न ईँगलेंड, अमेरिका, जर्मनी 
इत्यादि सभ्य देशों में खियों को मताधिकार प्राप्त है, वहाँ फ्रांस 


( ४ ) 


की दिया भ्रभी तक उससे वंचित ही हैं। फ्रांस में राज्या- 
पराधियों, दिवालियों, नौ-सेना तथा स्थल्न-सेना के कर्मचा- 
रियों, फ्रांस के प्राचीन राजवंश के व्यक्तियों, राज्य से वृत्ति 
ल्ेनेवाले कुछ पदाधिकारियों (मंत्रों तथा उपमंत्री को 
छोड़कर ) का प्रतिनिधि सभा का सभ्य चुना जाना प्रतिषिद्ध 
है। यदि कोई राज्यकमेचारी अपने आपको सम्य चुनवा- 
कर प्रतिनिधि सभा मे आवेगा, ते। वह पदच्चुत कर दिया 
जायगा । प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव पंचवर्षीय 
होदा है। इनकी संख्या बतेमान काल मे ५८४है । इनमे से १० 
सभ्य उपनिवेशों के तथा ६ सभ्य अल्जीयसे के होते हैं। शेष 
सबके सव सभ्य फ्रांस के ही होते हैं। फ्रांस मे प्रतिनिधि 
सभा में प्राय: वहुत ही अशांति हो जाती है। प्रधान के 
लिये भी इस अशांति को दूर करना फोई सहज काम नही 
है। इस प्रशांति' का कारण यह है कि जहाँ कई सभ्य , 
अपेक्षा से अधिक समय तक बोलते रहते हैं, वहाँ अन्य सभ्य 
लोग भ्रापस में भी इतनी बाते" करने क्गते हैं जो एक कोला- 
इल्त का रूप धारण कर ल्ञेत्री हैं। यद्यपि प्रधान नियम-मंग 
करने के कारण सभ्य को दड दे सकता है, तथापि वह इस 
कार्य मे इस साधन का प्रयोग प्रायः नहीं करता। यहाँ 
पर यह लिखना आवश्यक प्रतीत होता है कि शांति करने फे 
लिये प्रधान जब सब साधनों को आजमा चुकता है, तब बच 
टोपी अपने सिर पर रखकर बैठ जाता है। इस पर भी जब 
शा०५-+ 


( २५१० ) डे 
कोलाइल बंद न हो, ते वह एक घंटे के लिये अधित्रेशन 
बंद फर देता दे | 

इस सभा फे सभ्यों की संख्या ३१४ है। इनकी अवधि 
<साल्ल की है। पहले यह नियम था कि फेवल्ल २२५ सभ्य ही 
< साल के लिये चुने जाते थे और ७५ 
जन्म भर के लिये। किंतु बाद मे जन्म 
भर के लिये किसी को सभ्य बनाना 
ज्ञोगों को पसंद नहीं हुआ; भार जैसे जेसे ये जन्म भर के 
सभ्य खतम द्ोते चल्ते, इनके बदल्ले < साल की अवधि के ही 
सभ्य चुने जाने लगे । प्राजकल फ्रांस की अंतरंग सभा मे 
जन्म भर फे लिये सभ्य रहनेवाला कोई व्यक्ति नहीं है। 
अतरंग सभा फे सभ्यों का चुनाव राजकीय विभागों द्वारा 
होता है। फ्रांस में व्यक्तियों के संख्यानुसार ऐसे संघ बनाए 
, गए हैं जिनको इस घुनाव में बड़ा भारी भाग दिया गया 
है। वे खर्य॑ अपने अपने सभ्य पृथक्‌ पृथक्‌ चुनकर भेजते हैं । 
अतरंग सभा फे सभ्य फे लिये चालीस वर्ष से अधिक का वृद्ध 
होना आवश्यक है। आाय-ज्यय का बजट प्रतिनिधि सभा में 
तैयार द्वोता है; पर अंतरंग सभा मे उसका स्वीकृत द्वाना आ- 
वश्यक है। अतरंग सभा बजट से कर आदि कम कर सकती 
है, परंतु अब चाल ऐसी पढ़ गई है कि घढ़ा नहीं सकती । 

अवरंग सभा की स्वीकृति से प्रधान प्रतिनिधि सभा को 
बर्खास्त कर नए सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित कर सकता है । 


अतरंग सभा 
$678/6. 
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यही झेतरंग सभा कभी कभी नन्‍्यायसभा का रूप घारण कर 
लेती है जब कि प्रधान मंत्रीविभाग की सम्मति से तथा जाति 
की रक्षा के लिये किसी व्यक्ति पर अभियाोग चल्लाने के लिये 
ऐसा करना उचित स्मके। यहाँ पर यह अच्छी तरह 
स्मरण रखना चाहिए कि झत्तरंग सभा का संत्रिसभा पर 
कोई विशेष अधिकार नहीं है। प्रेतरंग सभा की सामथ्ये 
मे यह नहों है कि वह मंत्रिसभा को अपनी सम्मति के न 
मानने पर च्युत कर सके | इसका परिणाम यह हुआ है कि 
देश की राजनीति की वागडोर मंत्रिसभा के हस्तगत हो गई 
है प्र अतरंग सभा को उस राजनीति के अदतने बदलने का 

अधिकार नही है| 
फ्रांस की अतरंग सभा की शक्ति ईंगलैंड की लार्ड सभा 
* की शक्ति से कुछ ही अधिक समझनी चाहिए। एक समय 
ऐसा भी था जब कि फरांसीसी जनता इसको घृणा की दृष्टि 
से देखती थी। यह हम पहले लिख चुके हैं कि अतरंग 
सभा का निर्माण जातीय सभा द्वारा हुआ था, जिसमें राजा- 
त्मक राज्य के पक्तपातियों की' संख्या अधिक थी । छुछ 
भी हो, सहाशय वालंगर के ऊपर अभियोग चलाने से 
अब फरांसीसी जनवा में इसका मान बहुत कुछ बढ़ गया है 
श्रौर वह इसे अब प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य का पत्तपाती सम- 
भने भी लग गई है। इतना होने पर भी अब भी फ्रांस में 
ऐसे व्यक्तियों की कमी“नहीं है जे इसके मूलोन्छेदन को 


हि] 
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ही पसंद करते हैं। परंतु उनका यंह प्रयत्न ठीक प्रतीत नहों 
होता, क्योंकि देश के योग्य व्यक्ति ही उसमें चुनकर भेजे जाते 
हैं तथा उसके सभ्य हैं। साथ ही अब यह प्रतिनिधि-सत्ता- 
त्मक राज्य की विरोधिनी सभा नहीं है और धन संबंधों विषयों 
तथा अन्य बड़े घड़े विषयों मे यह प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा हीन 
ही है| गई है। इस समय इसका सर्वथा शक्तिद्दीन हो! जाना 
कुछ संभव प्रतीत नहीं दहोता। सत्य ते यह है कि 
इसके भाग्य का अभी से निर्यय करना कुछ कठिन ही है । 
जब प्रतिनिधि सभा तथा आअतरंग सभा इर्षद्री बैठें ते 
उसका जातीय सभा के नाम से पुकारा जाता है। इसके 
जातीय समा अधिकार भी उन दोनों की अपेक्षा मिन्न 
]१6 ७0०78! हैं। यह पहले ही लिखा जा चुका है 
” 8.80070]7.... कि यह एक्मान्न जातीय सभा के ही « 
द्वाथ में है कि वह शासनप्रणाल्ी मे जे! परिवर्तन चाहे, करे | 
जाति के प्रबंध के लिये ७ वर्ष फे लिये प्रधान को भी यही 
चुनती है। यहाँ पर यह भी न भूलना चाहिए कि फ्रांस में 
पहला प्रधान दूसरी बार पुनः चुना जा सकता है, पर प्राचीन 
राजवंश के किसी व्यक्ति को यह पद नहों दिया जा 
सकता | यह नियम भरी इसलिये रखा गया है कि कही 
कोई राजपंश का व्यक्ति प्रधान का पद ग्रहण करके तथा 
इस पद का दुरुपयोग करके पुन: एक राजा का राज्य लाने 
का यज्ञ न कर सके | 
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फरांसीसी साम्राज्य मे प्रधान के भिन्न भिन्न अनेक कर्तव्य 
हैं। साम्राज्य मे प्रधान ही मुख्य शासक और स्राम्राज्य में 
नियमों का परिचाज्क समझा जाता है । 
साथ ही साम्राज्य का निरीक्षक तथा 
सिन्न भिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों का 
नियतकता भी यही होता है। अतरंग सभा की अन्नमति 
लेकर यह प्रतिनिधि सभा को भंग भी कर सकता है और 
उसे फिर॑ नए सिरे से चुनवा भी सकता है। प्रधान मैक- 
साइन ने एक बार इस कार्य का यत्न किया था, परंतु विफल 
हुआ । सैकमाहन के भ्रनंतर किसी फ्रेंच प्रधान ने यह 
फार्य नहीं किया भौर न इस कार्य फे लिये यत्न ही 
किया। व्यापार तथा शांति संबंधी सधि प्रौर युद्ध की 
घोषणा प्रधान लही कर सकता, जब तक कि वह दोनों 
सभाओ की खोकृति न ले ले। भ्रमेरिका के प्रधान की 
तरद्द फ्रॉस का प्रधान भी बहुत प्रकार के नियमें से जकड़ा 
हुआ है। अपनी इच्छाओ्रो के पूर्ण करने मे दोनों ही 
अधान स्वतंत्र नही हैं। प्रत्येक प्रकार की आज्ञा को 
साम्राज्य से प्रचत्षित करने के लिये फ्रांस के प्रधान को श्राज्ञा- 
पत्र पर भिन्न भिन्न विभागो फे किसी न किसी मंत्री के 
हस्ताक्षर कराने पढ़ते हैं। इस प्रकार इंगलैंड के राजा की 
तरह वह साम्राज्य के किसी बुरे या भत्ते कार्य का एकमात्र 
उत्तरदाता नहीं है। प्रतिनिधि सभा के सम्मुख राजकीय 


प्रधान 
ए/०४ं१७एां, 
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नियमो तथा कार्यों का उत्तरदाता म॑त्रिविभाग ही है। संत्रि- 
सभा की प्रत्येक बैठक में प्रधान नहीं जाता । कभी कोई 
आवश्यक प्रश्न सत्रिसभा के सम्मुख हो ते वह उस सभा 
में जाकर प्रधान का पद ग्रहण कर ज्ेता है। इस प्रकार 
शासनप्रणाज्ञी तथा नीति के अदलने बदलने में फ्रेंच 
प्रधान का बहुत घड़ा हाथ नहीं है। यद्यपि मंत्रियों का 
चुनाव एकमात्र प्रधान के ही हाथ में है, परंतु प्रधान प्रायः 
प्रतिनिधि सभा के विजयी दक्ष के किसी एक मुख्य व्यक्ति को 
ही यह काये सौंप देता है। वद्द जिन जिन व्यक्तियों को निर्देश 
करता है, वे ही मंत्री के तौर पर चुन लिए जाते हैं। मंत्रि- 
विभाग के चुनाव मे प्रधान फो क्‍या क्‍या फष्ट उठाना पड़ता है, 
यह हम आगे चल्ककर ल़िखेंगे। यहाँ पर इतना छिखना हो 
पर्याप्त होगा कि प्राय: प्रधान को कठिनवा इसी बात मे पड़ती 
है कि मंत्रिविभाग के चुनाव सरीखे महान्‌ कार्य को-वहद 
किस व्यक्ति के हाथ में दे। फ्रांस के प्रधान की शान ही 
शान है। अधिकार ते उसके बहुत ही परिमित हैं। सर 
. हेनरी मैन ने फ्रांस के प्रधान के विषय में बहुत ह्वी ठीक 
कहा है---फ्रॉस के प्राचीन राजा ते देश पर जहाँ शासन 
करते थे, वहां देश पर राज्य भी वे ही करते थे । इंगलैंड के 
राजा अँगरेजी साम्राज्य पर राज्य ते करते हैं. परंतु साम्राज्य 
का शासन उनके हाथ में नहीं है। वह श्रैंगरेजी प्रजा के 
ही हाथ में है। अमेरिका का प्रधान प्रमेरिका पर शासन 
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करता हुआ कट्दा जा सकतां है, परतु साथ हो राज्य करता 
हुआ भी कहा जा सकता है। ,खारे संसार मे करेवल्न फ्रास 
का ही प्रधान ऐसा है जिसको न शासन करता हुआ और त 
राज्य करता हुआ फह सकते हैं।” 

फ्रांस की शासनपद्धति मे मंत्रिसमा ही बहुत कुछ 
शक्तिशालिनी कद्दी जा सकती है। मंत्रिसभा ही साम्राज्य 


'ज्ि-सभा के शासन संबंधी भिन्न मिन्न विभागों का 
का प्रबंध करती है तथा देनें जातीय सभाझ्रों 
” के सामने अपनी नीति तथा अपने कार्यों 


को इसे उचित भी ठहराना पड़ता है! 

कई <देशों मे मंत्रियों को नियत ही इसलिये किया जाता 
है कि वे शासन का ते विशेष तौर पर काये न करें, परतु 
प्रतिनिधि सभा या लोक सभा में विराधो दल फे आक्चोपो का 
उत्तर दिया करें। यथ्पि फ्रांस मे इस प्रकार फे कार्य से 
मंत्रियों को रोकनेवाल्ञा कोई नियम नहों है, तथापि वहाँ 
इस प्रकार की अ्रवस्था विद्यमान नहीं है। फ्रांस मे मंत्रों 
झपने अपने विभाग के मुख्य शासक का काम करते हैं । 
विभागो तथा मंत्रियों की सेख्या राजनियम द्वारा निश्चित 
नही है। यही कारण है कि वहा मंत्रियों की संख्या समय 
समय पर काये फे अनुसार बदलती रहती है। झाजकल्न 
फ्रांस मे १४ विभाग -हैं तथा उनके १४ ही मंत्री हैं. जे 
इस प्रकार हैं- 
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0/98/४एए0ा एप विभाग मंत्री 

(५ ) ॥00 प॒जञांशपं0/ १ अंतरीय १, झअतरीय सचिव 

(२) 7ए्0० २, न्याय विभाग. २, न्याय सचिव 

(३ ) ॥8708 ३ आयन्यय विभाग ३, आयब्यय सचित्र 

(४) एड ४ युद्ध विभाग. ४. युद्ध सचिव 

(९ ) 3७70॥० डे. सामुत्रिकविभाग ९, ससुद्र सचिव 

(६ ) ए0708४०॥._ ६. शिक्षा तथा कल्ा-९. शिक्षा तथा कछा- 
ध्याते #6 कौशढ विभाग. कौशल सचिव 
एप86 27४8. 

(७) ?णण॥० ७, राष्ट्रीय कार्य और ७. राष्ट्रीय काय और 
ए०त८8 800 पेस्ट तथा तार पोस्ट तथा तार 
ए0४ ६ 0 विसाग सचिव , 
ए७७०६०४७). 

(८) 007760008.. 5 व्यापार ब्यवसाय ८. व्यापार व्यवसाद 
क्षाएे [70877ए.,... विभाग सचिव 

(६ ) 000४6 & उपनिवेश विभाग ६ उपनिवेश सचिव 

(१०) ए#0एशह्का १०. परराष्ट विभाग १०. परराष्ट सचिव 
शी कोन. 


(११) 48707]60079 ११. कृषि विभाग ११. कृषि सचिव 

(१२) 7;800007 ७॥0 १३. मजदूर और १२. मजदूर तथा स्वास्थ्य 
एप्ण0 स्वास्थ्य विभाग. सचिव 
॥69)00. 

(१३) ?७7४0०0.._ १३. पेंशन विभाग १३. पेंशन सचिव 

(१४) 706/७060..._ १७ स्वतंत्र भ्रात्त ३४. स्वतंत्र प्रान्त 
प0ट्ठांणण, विभाग सचिव 
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१८७४ की २५ फरवरी फे निय्रम के अनुसार संपूर मंत्रि- 
सभा राजनीति के लिये देनों जातीय सभाभ्रो की उत्तरदायिनी 
है, सांधे ही प्रत्येक मंत्री अपने अपने कार्यों' के लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
भी उत्तरदायी है। यह नियम इसलिये पास किया गया था 
कि इंगलैंड की तरह फ्रांस मे भो बहुत कुछ लोकसभा की 
रीति प्रचलित हो जाय। जिस प्रकार इंगलैंढ में मंत्रिसभा 
लोरूसभा के आगे, उसी प्रकार आ्राजकल्न फ्रांस फी मंत्रिसभा 
प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तरदायिनी है। प्रतिनिधि सभा 
किसी आवश्यक प्रश्न पर किसी मंत्री के प्रति विरुद्ध सम्मति 
दे दे ते। उसे ल्यागपन्र देना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर 
यह न भूलना चाहिए कि फ्रांस सें मंत्रिसभा के सम्यों को यह 
अधिकार है कि चाहे वे जातीय दोनों सभाओं के सभ्य हों या 
न हों, पर वे वहाँ जा सकते हैं मार बेल सकते हैं । 

फ्रांस में संत्रिविभाग के द्वाथ में बहुत शक्ति दे दी गई है, 
यह वहां की अवस्था जानने से ही स्पष्ट हो सकता है। फ्रांस 
की प्रजा मे पुनः क्रांति न हो जाय, इस बात का भय राज्य को 
चना रहता है। इसलिये वहाँ इस बात का यज्ञ किया गया 
है कि किसी प्रकार से राज्याधिकारी ही प्रजा के नेता का रूप 
धारण कर ले; और यह तब तक हो ही नहीं सकता था जब 
तक कि राज्य में कई व्यक्तियों के हाथ में पर्याप्त शक्ति न 
दे दी जाती। यही कारण है कि मंत्रियों फे हाथ में पर्याप्त 
शक्ति है। एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि राज्य 
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के कार्यों मे प्रजा को हस्तक्षेप न करना चाहिए । स्माइल,' 
एदम स्मिथ आदि श्रैंगरेज संपत्तिशास्तज्ञों फे सिद्धांव के विरुद्ध 
प्राय: समस्त देश कार्य करने लगे हैं| इस दशा मे फ्रांस संसार 
से कैसे अक्षण रह सकता था ! 

फ्रांस मे राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी हुई कद्दी जा सकती 
है। वहाँ प्रजा के प्रत्येक काये का निरीक्षक राज्य है। 
व्यापारियों तथा ज्यवस्ायियों का अपने काये के लिये राज्य से 
प्रमाणपत्र लेना पड़ता है, परन्तु उन पर अधिकारी लोग शासन 
बहुत ही खतंत्रता से करते हैं | प्रब कुछ समय से वहां प्रेसों 
तथा सभाओ को स्वतंत्रता मिलो है। परंतु उनका भी अभी 
तक राज्य-नियमें से पूरी तरह छुटकारा नहीं हुआ है। बैंक 
की कंपनियों को छोड़कर अन्य किसी को राज्याज्ञा के 
बिना २० मनुष्यों से श्रधिक मनुष्यों की सभा बनाने का अधि- 
कार नहीं है। कुछ भी दो, इन सब घटनाओं से यह 
स्पष्ट है कि फ्रांस मे मंत्रिविभाग की कितनी शक्ति है भौर वह 
है भी क्‍यों । अब इस फ्रांस के शासन से सम्मिलित देनेवाले 
भिन्न मिन्नै दल्ो या पार्टियों का इतिहास लिखेंगे । 

फ्रांस मे प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का अवल्बन विपत्काल 

शासनप्रणाज्ञी के ' है ९ पं दम पूर्व ही लिख चुके हैं । 
लिंक मिंद पढ़ जब जमेनी के साथ युद्ध मे फ्रांस 

'दार गया तथा उसका राजा तृतीय नेपो- 

लियन जमेनी के द्वाथ में कैद हे! गया, उसी समय प्रतिनिधि- 
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सत्तात्मक राज्य का विचार फर्रासीसी जनता के सम्मुख पुनः 
जाप्रत हे उठा । विपद्म्रस् साम्राज्य के प्रबंध के लिये जे जातीय 
सभा बनाई गई थी, उसमें राजात्मक राज्य चाहनेवालों की संख्या 
अधिक थी (इन्हे हम आगे से राजदत्त के नाम से ही कहेंगे); 
पर॑तु देश की झबसखा उस समय इस प्रकार की थी कि राजा- 
त्मक राज्य का लाना असंभव था | - श्रतः राजदल्लबात्ते इस 
बात के लिये बाध्य थे कि वे फ्रांस के शासन के लिये प्रति- 
निविसत्तात्मक राज्यप्रणात्ञी का अवक्लंबच करते | जातीय सभा 
मे फ्रांस के लिये प्रतिनिधि राज्य को! ही सदा चाहनेवालेों की 
संख्या भी पर्याप्त थी | परंतु वे राजदलवाल्ों से संख्या में कम 
थे और खत: तीन दलों में विभक्त थे ( इन्हें आगे 'प्रति- 
निधि राजदक्ष! का नास दिया गया है )। स्व्॑त्र विचार की 
सीमा निश्चित नहीं की जा सकती । जिसको हम खतंत्र 
विचार या उदार विचार कह सकते हैं, संभव है कि औरों 
की सस्प्ति सें बह भी संकुचित विचार हो। ), इस अवस्था मे 
शासन-प्रणाल्री के भिन्न मिन्न दल्नों के सिद्धातों का वर्णन करना 
अतीव कठिन है, क्योंकि एफ ते सिद्धांतों मे प्रतिदिन परिवर्तन 
होते रहते हैं और दूसरे भिन्न भिन्न दखवाल्ों के सिद्धांतों का 
उल्लेख भी भ्रतीव कठिन ही है। जे| कुछ यहाँ किया जा 
सफता है, वह केव्न यही है कि यहाँ पर श्रत्यंत उदार विचार- 
वाल्ञों से लेकर भ्रत्यंच संकुचित विचारवालों की क्रमश: श्रेणियाँ 
बना दे' जिससे अगल्ली सारी बातें समझने मे सुगमता हो। 
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# युरोपीय राजनीतिक दृशा से अपरिचित जने के लिये यह बितात 
आवश्यक प्रतीत होता है कि दक्षिणीय तथा वामीय (86 छठे 
070 शब्दों की विस्तृत ज्याख्या कर दी जाय। हंगढेंड में प्रतिनिधि 
सभा भवन में “प्रवक्ता! ( 6७:67 ) के दक्षिण हाथ की ओर 
मनश्रिसमा बैठा करती है। उसके पक्षपाती उसके पीछे तथा उसके 
पाररय मे बैठा करते है। विरोधी वुहू ,प्रवक्ता के वास हाथ की 
ओर बैठा करता है। परंतु युरोपीय्र महाद्वीप में इससे कुछ भिन्न 
ही प्रवध है। वहाँ नाव्यशाढा की तरह संपूर्ण काय्येक्रम है। 
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ऊपर इस लिख चुके हैं कि प्रतिनिधि राज्यदल्न (वामीय) 
बालों से भी परत्पर विभिन्न तीन दक्ष थे जिनका निर्देश हम 
यहाँ पर बामीय, अत्तिवामीय और सध्यवामीय के तैर पर 
कर देना ही उचित सममभते हैं। धारंभ में दक्षिणीयों की 
संख्या अधिक थी तथा वे खय॑ भो संघटित थे, पर समय फे 
बीतने के साथ साथ इनकी शक्ति, संख्या और संघटन तीनों 
हो लुप्त होते गण । इस यह भी लिख चुके हैं कि फ्रांस का 
प्रथम प्रधान दीपसे चुना गया था । यद्यपि दीपसे दक्षियीय 
मंत्रिमंडल जहां प्रधान के सम्मुख बैठता है, वहा सेकुचित विचार 
के छोग उसके दक्षिण हाथ की ओर तथा उदार विचार के लोग 
वाम हाथ की ओर बैठते हैं। इसका परिणाम यह हो गया है कि 
संकुचित विचारवाल्ों का नाम जहाँ दक्षिणीय ( 786 ) पड़ गया है, 
वहाँ उदार विचारवाले लोगों का नाम वामीय ( 6/ ) पड गया है । 
उदार तथा सैकुचित विचार शब्द सापेक्षिक है। जो आज संकुचित 
विचारचाढा ,कद्दा जाता है, कछ वही उदार विचार का कहा जा सकता 
है। दिन पर दिन जिस प्रकार जनता में विचार संबंधी विकास होता 
है, उसी भकार उसमे ठदार विचारवाले ब्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगती 
है। प्रतिनिधि समाभवन मे विचार-विभिन्नता के अनुसार ही सम्यो की 
स्थान-विभिन्नता की गई है। प्रधान के बाएं हाथ के समीप ही जहाँ 
साधारण उदार विचारवाले सभ्यो का स्थान है, वहाँ अति उदार विचार- 
बाल्े सभ्यो का स्थान अत्यंत बाई' ओर रखा गया है। और इसी 
प्रकार विचारे की ददारता के दर्ज के अनुसार सभ्य लेग आगे पीछे बैठते 
है । इस कार्यक्रम के कारण उनके नाम भी प्रधान से दूरी के अनुसार 
ही पढ़ गए हैं ज्ञो ऊपर दिए गए हैं। 
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था, तथापि “इसका विचार यद्द था--इस समय के 
लिये फ्रांस में प्रतिनिधि राज्य द्वी उपयुक्त दे /? १८७३ में 
अतिवामीय दल्त प्रबक्त हुआ । उस समय दीपस जैसे व्यक्ति 
का प्रधान पद पर स्थित रहना अनुचित ही था। इसके त्याग- 
पन्न दे देने के पश्चात्‌ मैकमाइन को प्रधान पद दिया गया। 
इसने श्रपनी मंत्रिसभा सध्यवासीयों में से चुनकर बनाई, परंतु 
अ्रतिवामीयों की प्रवलता ने इसका भी शीघ्रतां ,से अघ:पात 
कर दिया । १८७६ तक इसी प्रकार दलों के कारण राज्य मे 
अस्थिरता रद्दी । घड़ी कठिनता से १८७६ में अंतरंग सभा 
और प्रतिनिधि सभा का प्रथम चुनाव हुआ | चुनाव में अत- 
रंग सभा से दक्षिणीयों की दी भ्रधिकता थी, पर प्रतिनिधि 
सभा में वामीयों का आधिक्य था। ज्यों ज्यों समय गुजर- 
वा गया, दो तों प्रतिनिधि सभा में उदार विचारवात्तों की 
संख्या बढ़ने छृगी । भ्रारम्भ में जहाँ उदार तथा मध्यम उदार 
दत्त ही थे, वहाँ छुछ समय के बाद ही भ्रति उदार विचारवालों 
का भी प्रवेश हुआ। इन्हेंने अन्यों से पाथेक्य दिखाने के 
लिये अपने को अ्वसरवादी के नाम्र से पुकारना प्रारंभ किया 
तथा उदार और मध्यम दल्वाल्ों ने अपने फो प्रतिनिधि राब्य- 
वादी कद्दना आरंभ कर दिया । अवसरवादियों की प्रधानता 
राज्य से दिन पर दिन प्रस्थिरता लाने लगी और साथ ही 
फरांसीसियों फे अंतरीय और बैयक्तिक मामलों में राज्य का 
द्वाथ बढ़ गया। राज्य की पाठशाज्ाओं और काल्ेजों से घमम- 
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शिक्षा हटा दी गई-। साम्राज्य में खान स्थान पर उदार विचार- 
वाले राज्याधिकारी नियद किए गए। इन सब परिवतैतों तथा 
अ्स्विरताओं का प्रभाव म्यंकर हुआ । जनता उदार विचारों 
से संकुचित विचारों मे परिवत्तित है! गई, पर राज्य दिन पर 
दिन उदार विचारों की ओर कुक गया। जनता तथा राज्य 
के विचारों फे विरोध से जनरक्ञ वाज्ंगर ने ल्ञाभ उठाने का यत्न 
किया। यह विचार में दक्षियीय था और राजा का राज्य 
ही पुनः देश मे ले आना चाहता था । पहले पहल्ष इसने मिन्न 
मिन्न संत्रिपद ग्रहण किए। इस प्रकार करते करते १८८८ से 
इसने प्रधान पद के लिये यत्न किया। परंतु राज्य,फे संपूर्ण यत्र 
से यह चुनाव मे न आ सका । वालंगर के अधःपात से दक्षि- 
णीय दल्ल शक्ति में बहुत ही कम हो गया और साथ ही राज- 
'काये भी दूसरे ही ढंग पर चलने छगा। 

। यह पहले दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार अवसर- 
वादियो ने देश फे अंतरीय मामलों तथा चचे पर आक्रमण 
किया | फ्रांस में धमें तथा राज्य का बहुत ही अधिक घनिष्ठ 
संबंध है। बड़े बड़े पादरियों को! राज्य नियत करता है और 
वेतन भी वही देता है। कैथेलिक घ् के सिद्धांत हो 
ऐसे हैं जिनसे उस घम को मालनेवाल्ले प्रतिनिधि राजवादी हे 
ही नहीं सकते। अवसरवादियों का इनके प्रति विरोध भो 
इसी लिये था! १८४० में एक विचित्र घटना हुई । पादरी 
लैबीगेरी ने अपने ध्रापको प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यवादी उद्‌- 
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घोषित किया । यह बड़ा ही प्रभावशाज्ञी व्यक्ति था । कुछ 
हो समय में बहुत से कैयोश्षिक इसके स्राथो हे गए। इन 
सब लोगों ने अपने आपको रात्लीज के नाम से पुकारना शुरू 
किया । इनका उत्थान अ्रतिवासीय दर्लां को प्रिय न हुआ | 
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अतिवासीय दल्ल का पुनः 
जोर हुआ और ये चर्च के विरुद्ध अपनी कारवाई करने मे दत्त- 
चित्त हो गए। सब्‌ १६१४ में जब युरोपीय महासमर छिड़ा, 
उस समय भी इन्ही अतिवासीय दत्नों का जोर था। देश के 
ऊपर आपत्ति का मौका देखकर भिन्न भिन्न दल्नों ने मेदभाव 
दूर करना देश के किये हितकर समझा और फ्रांस के 
मुख्य मुख्य दक्कों ने सिज्लकर एक पुनीत सम्मेज्न' 
“880४0 एप्रांणए नाम का,दक्ष बनाया । इस सम्मिलित 
दक्ष की नीति अब चचे के अति उतनी तीत्र नहों रही जितनी 
कि अवस रवादी और झतिवामीय दल की थी। सन्‌ १४१७८ 
मे, ज्डाई के उपरांत, जो दल्ल जोर में आया, उसकी भी नीति 
चर्च के श्रति उदार हो रही। यह दक्ष राष्ट्रीय दक्ष 
()४४४०००)४४६॥))०९६ ) के नाम से प्रसिद्ध था । इस दक्ष को 
अपनी नीति को काये में परिणत करने के लिये अतिवामीय 
( 890|०७)8 ) दल्न की कृपा की आवश्यकता नहीं रही ! 
राष्ट्रीय दक्ष सच १८१८ से १८४२४ तक पपनी शाक्ति 
वनाए रहा | इस बीच मे इसने चचे की सहाजुभूति प्राप्त कर 
ली। चर्च ते दक्षिणीय दल्तों से मिला ही हुआ था। फल यह 
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हुआ कि राष्ट्रीय दत्त और दक्षियीय दल एक दूसरे से विरोधा- 
त्मक नही रहते थे ! यह अति वामीय दलवाले कैसे देख 
सकते थे। सच १८२४ के निर्वाचत मे अति वामीय दल ने 
जनता को यह दर्शाया कि राष्ट्रीय दक्, दक्षिणीय दल्न से मित्रा 
हुआ है और इससे प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन-प्रणाली को 
भय है। कुछ हद तक ये अपने प्रयज्ञ मे सफल भी हुए 
श्रैर निर्वाचल मे इनकी जीत हुईं। आजकल्न जमनी में इसी 
दक्ष का जोर है और मंत्रिसभा भी इसी दक्ष के लोगों से भरी 
हुई है । इसकी वही च्च-विरोधक नीति है जे। पहले थी। 

यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि वास्तव में 
फरांसीसी क्लोग चर्च का क्यों विरोध करते हैं श्लौर इनका 
विरोध कैसा है। फरांसीसियों की अधिक संख्या कैथेलिक 
मत की ही है। श्रत: यह जानकर पहले अआश्यय होता है कि 
इस प्रकार धर्मप्रधान देश होकर फ्रांस किप्त तरह चचे का 
विरोध करता है। परंतु फरांसीसियों की मनेवृत्ति समझने 
पर इस आश्रय फे लिये कोई जगह नही रह जायगी। 
फरांसीसियों का अ्रधिकांश अब भी अपने बुजुर्गों के चर्च में 
विश्वास करता है श्र उसे आदर का स्थान देता है। परंतु वह 
यह नही चाहता कि च्े उनकी अपती राजनीतिक उन्नति मे 
वबाघा दे। वे धर्म को राजनीति से दूर ही रखता चाहते हैं। 
परंतु जहाँ सदियों से देनों मे संबंध चल्मा आया है, वहाँ 
एकाएक यह संबंध तेड़ना भी सहज नहीं है | 


( ६६ ) ' 


फ्रांस की दत्नवंदी पर ध्यान देते समय इसमें यह बात भी 
सखममः लेनी चाहिए कि फ्रांस मे गत ४० वर्ष कं भीतर साम्य- 
घादिया की शक्ति भी घढ़ती गई है। सन्‌ १७८८ की क्रांति 
के अवसर पर भी फ्रांस में कुछ साम्यवादी थे, परंतु उनकी 
संख्या चहुत थेड़ी थी। अठारहवीं शठाव्दो के उत्तराधे में 
इनकी बढ़ी वृद्धि हुदं। आजकल फ्रांस की प्रतिनिधि सभा 
में सान्यवादियां के तीन दल हैं | 

यह ऊपर बता ही दिया गया हैं कि सहासमर का आरंभ 
इसे पर फ्रांस में मिन्न सिन्न दर्जों ने आपस में मेज्ञ का पाठ 
सीखा। परंतु अभा तक्ष फ्रांस की दलवंदी उत्तनी स्वत नहीं 
हा पाई है जितनी इगलेंड या भ्रमेरिका में है। आजकल 
फ्रांस की प्रतिनिधि सभा में कम से कम्र & दल होंगे जे आपस 
ही में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनके नाम और 
संख्या सदा बदलती रहती है आर यह नहों कहा ज्ञा सकता 
कि एक वर्ष धाद फ्रांस की दक्तवंदी किस प्रकार की होगी। 
पर यह ते अवश्य कद्दा जा सकता है कि फ्रांस में इस घात 
का यनत्र दो रहा हूं कि प्रतिनिधि सभा में मिन्न मिन्न दल 


भ्रापस में मिल्लकर कंबल उदार तथा संकुचित इन दे दल्वों 
में विभक्त दवा जायें | 


तीसरा परिच्छेद 
जम नी 
यूरोपीय महासमर के पूववे कमेनी में एक प्रवल्ल एक-सत्ता- 
त्मक साम्राज्य था। इस साम्राज्य में छोटे बड़े सिलाकर २५ 
राज्य थे। -इन सथ मे प्रशिया सबसे बढ़ा था । इसके राजा 
के जमनी के सम्राट और कैसर का पद प्राप्त था। साम्राज्य 
क्षी वे! व्यवस्थापक सभाएं भी था --बु दास्तेत और रीशटेग | 
प्रन्य देशो के सहश यहाँ कोई संत्रिसभा नहीं थी, कितु सम्राट 
का एक महासंत्रो अवश्य था जे चांसज्षर कहलाता था। 
यह अपने कार्यों के लिये सम्राद्‌ के प्रति ही उत्तरदायी था | 
सन्‌ १८१८ में यह शासन-प्रणाल्षी त्याग दी गई। अब 
वहाँ एकसत्तात्मक राज्य नहीं है। कैसर की जगद्द अब वहाँ 
जन राष्ट्रसंघटन का प्रधान है। चांसलर की जगह एक 
मंत्रिसभा है जिसका अध्यक्ष चांसत्वर हो कहलाता है 
यह मंत्रित्॒भा अब प्रतिनिधि सभा ( रीशटैग ) के प्रति उत्तर- 
दायी है। बुंदाल्ेव की जगह रीशजस्लेद स्थापित की गई है 
जिसमें जन राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठते हैं। तालये यह कि 
सच्‌ १८१८ में जमेनी में एकसतात्मक राज्य फे बदलते प्रति- 
निधिसत्तात्मक की स्थापना हे! गई । 


( इं८ ) 

कितु नवीन जर्मन शासन-पद्धति का वर्णन करने के पहले 
इम प्राचीन जमेन शासन-पद्धति का कुछ वर्णत्र किए बिना नहीं 
रह सकते । कारण यह है कि प्रांचीन जसेन शासन-पद्धति ने 
अपने लगभग ४० वे के समय में संसार को चकित कर दिया 
थां। जर्मन ल्लोग बहुधा यही समझते थे कि संसार फे परदे 
पर जर्मन शासन-पद्धति के शान की और किसी राष्ट्र की 
शासच-पद्धति नहीं है। जमेनी का यह गैरव किसी अंश में 
सत्य भी था। इस प्रणाल्षी फी छाया में जमनी ने जे उन्नति 
की, वह प्रशंशसनीय है। संसार भर के बड़े बढ़े राजनीतिज्ञ भी 
इसकी भूरि भूरि प्रशंसा किया करते थे । कितु सारी श्रच्छाई 
एक तरफ कभी नहीं रहती | जसेनी को अपनी ताकत का 
घमंड होने छगा। वह संसार फो अपने सम्मुख तुच्छ सम- 
भने लगा और उसके दिल में यह उमंग उठी कि समस्त संसार 
मेरे नीचे क्‍यों न आ जाय। फल्न यद्ट हुआ कि जमेनी ने 
सन्‌ १८१४ में महासमर छेड़ दिया । इस लड़ाई में जर्मनी 
ने जे पराक्रम दिखाया, वह सबको विदित दी है। किंतु 
फेबल यही कारण नहीं है जिससे जमनी की प्राचीन शासन- 
प्रणाली फा पर्शन फरना आवश्यक है। वास्तव में नवीन 
शासनपद्धति भी बहुत कुछ उसी के आधार पर है; मर अब 
जमेनी मे कई लोगों की यह राय भी हो रही है कि जर्मनी के 
लिये प्राचीन शासनप्रणाली ही भ्रधिक अच्छी थी और अब 
उसका पुनरुद्धार होना चाहिए ! 


( ६ ) 


इस शासनप्रणाल्षी का जन्म सब १८७७ में जमनी के 
महापुरुष आटोवान बिस्माक द्वारा हुआ था । इसके पूर्व जमेनी 
के सारे राज्य एक दूसरे से विभक्त दो 
जमेनी की प्राचीन रहे थे । एक नाम मात्र का संघ अवश्य 
शास्रनपद्धति 
था जिसका अध्यक्ष आस्ट्रिया था, कितु 
यहद्द बिलकुज्ञ सृतप्राय हो! रहा था। लोगों की यह इच्छा 
है। रही थी कि प्रशिया की अध्यक्षता मे जर्मनी के सब राज्य 
मिल्ल जायें। कितु एक स्थान में दे तक्तवारें कैसे रह सकती 
हैं। जब तक आस्ट्रिया भ्रपती ढॉँग अड़ाए हुए है, तव तक 
प्रशिया की कैसे चल्न संकती है! अंत मे बिस्मा्क ने देखा 
कि आस्ट्रिया बगैर लड़ाई के इस राज्यसंध से दूर नहीं होगा । 
सन्‌ १८६२ मे प्रशिया के प्रधान मंत्री होने पर उसने प्रशियन 
पालिंमेट को ते। ४ वर्ष के लिये बंद करवा दिया# भौर खर्य॑ 
कर्ता घर्ता बनकर सन्‌ १८६६ मे आरिट्रिया से छड़ाई ठान दी । 
झआास्ट्रिया शीघ्र ही परास्त हो गया । उसके परास्त हो! जाने 
पर प्रशिया के राजा ने विस्मा्क से आास्ट्रिया का कुछ हिस्सा 
ले लेने को कहा; परंतु विस्माके ने उत्तर दिया--हसारा घ्येय 
आ्रस्ट्रिया को दड देना नहीं है, हमारा ध्येय ते जमेनी की नीति 
चल्लाने का है! | इस तरह आस्ट्रिया को अज्ञग कर बिस्माकी 
ने प्रशिया की छत्रच्छाया मे जमेनी मे एकता स्थापित की । 
किंतु शीघ्र हो फ़ास का यह एकता खटकने हगी | फ्रांस- 
« पालिमिंद छड्टाई के लिये रुपया देने को तेवार नहीं थी। 


( ७० ) 

सम्नाट्‌ नेपोलियन एतीय ने अपनी सेना तैयार की श्र जर्मनी 
के इस संघटन का विरोध किया | बिस्मार्क सदृश नीतिकुशल 
पुरुष ने एक साथ दे! दे छड़ाइयॉ लड़ना हितकर नहीं समभझका 
और फ्रांस के कहने पर दक्षिणीय चार राज्यों फो जमेन 
संघटन में शामिल नहीं किया | इसो घीच बिस्माक ने अकेले ही 
जमेन राज्यसंघ की शासनप्रणाल्ी निर्माण की और सब राज्यों 
के प्रतिनिधियों की एक सभा ने इसे स्वीकृत कर लिया। 
तदनेतर सन १८६६ मे प्रथम रीशटेग ने भी इसे मान लिया | 

जो दक्षिणीय चार राज्य फ्रांस फे विरोध करने पर संघ 
में शामित्र नहीं दे सके थे, उनके भी शामित्र करने का अब- 
खर बिस्मार्क देख रहा थां। अत मे सब्‌ १८७० में एक 
बिज्ञकुल् मामूली सी बात पर बिस्मार्क ने फ्रांस से लड़ाई ठान 
दी और बिन्रा किसी कष्ट के विजय प्राप्त करके अपना एकता 
का ध्येय पूरा किया। दक्षिणीय चार राज्यों को मिल्ला लेने 
पर सब १८७१ में बिस्मार्क ने जर्मन राज्यसंघ को जमेन 
साम्राब्य में परिणत कर दिया । इस्रके लिये किसी विशेष 
परिवतेन की आवश्यकता नहीं पड़ी | भ्रशिया का जो राजा 
पहले राज्यसंघ का प्रधान था, अब वही जमेन सम्राट, कहद- 
लाने लगा! राज्यसंघ की पाह्लिमेट साम्राष्य की पालिमेट 
हो! गई और केट्रीय राज्य झौर भिन्न मिन्न राज्यों का संबंध, सन्‌ 
१८६७ के मसविदे में कुछ थेड़ी रद्दोबद्त करके, स्पष्ट कर 
दिया गया । इन छोटे सोटे परिवतेनों के अतिरिक्त सच 


ते 


( ७१ ) 

१८६७ की शासनप्रशात्वी ज्यों की त्यों रही | जमेनी में वही 
शासनप्रशाली सन्‌ १४१८ तक प्रचल्नित थी । 

ऊपर हम बता ही चुके हैं कि नवीन शासनपद्धति के 
निर्माण होने के समय जर्मन साम्राक््य मे २४ राज्य शामित्न 
घे। जमन साम्राज्य एक राज्यसंघटन था। किंतु यह राज्य- 
संघटन श्रथवा राष्ट्रसंघटन श्रमेरिका प्रभ्न॒ति राष्ट्रसंघटनों से 
सर्वधा भिन्न था। जिस स्थान पर हम 'राष्ट्रसंघटनः शब्द 
प्रयुक्त करते हैं, उस स्थान पर हमारा एक भाव यह द्वोता 
है कि उध संघटन में सम्मिलित प्रत्येक्र राष्ट्र की शक्ति तथा 
अधिकार समान होने चाहिएँ। परंतु जन राष्ट्रसंघटन मे 
सर्वत्र असमानता ही असमानता विद्यमान थी। हम ऊपर 
बता ही चुके हैं कि प्रशिया इन राज्यों में सबसे बड़ा 
धा। प्रशिया की जनसंख्या जहाँ संपूर्ण जर्मन राज्य-संघटन 
का जनसंख्या की ते थी, वहाँ अन्य २४ जर्मन राज्यों की जन- 
संख्या मिलकर पर ही थी। इस दशा में प्रशिया तथा प्रन्य 
राज्यें। का संघटन शेर तथा सियारों के संघटन के सद्ृश था । 
इसका फज्ञ यह था कि वास्तव से प्रशिया हँ। संपूर्ण जन 
सघटन का शासक था जिसमें सत्लाह के लिये उसने अन्य 
राष्ट्रों को भी सम्मिलित कर छिया था। प्रशिया को एक 
सबसे बढ़ा ल्ञाभ ते यह था कि उसका राजा ही. जर्मनी का 
सम्राट था। दूसरा लाभ यह भी था कि उसके ही सव से 
अधिक सभ्य राष्ट्सभा ( बुंदाल्नेत ) में थे । जन प्रति- 


( ७२ ) 


निधि सभा में पास किया हुआ कोई प्रस्ताव राष्ट्लभा में 
केवल १४ विरोधो सम्मतियों से ही रद किया जा सकता 
था। राष्ट्रसभा मे प्रशिया के १७ सभ्य थे। इस प्रकार 
प्रतिनिधि सभा के किसी प्रस्ताव का पास छरने या न 
करने मे उसका अफेल्ले ही किवना हाथ था, यह किसी से 
छिपा नहों है। इन लब अधिकारों के अतिरिक्त, स्थलसेना, 
, नौसेना, कर श्रादि संबंधों नियमों के पास करवाने मेया न 
फरवाने में उसे विशेष अधिकार प्राप्त था । संपुर्ण जमेन 
सेनाओं का सेनापति प्रशिया का राजा ही था। 
प्रतिनिधि सभा कं प्रतिनिधियो का चुनाव शुप्त रीति से 
साम्राज्य की जनता द्वारा देता था। जनता ही प्रतिनिधि 
सभा सें अपने प्रतिनिधि सेजवी थी। 
50% 62068 चुनने का प्रधिकार २५ वर्ष से अधिक 
श्रवस्थावाल्ले को ही था; पर॑तु यदि कोई व्यक्ति पच्चीक्ष वर्ष 
की श्रवस्था का द्वाकर भी राज्यकर्मचारी होता था, दरिद्व या 
इस कार्य के अयोग्य होता था ते उसे प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार नहीं था । शासनपद्धति के निर्माण काल मे प्रति एक 
लाख जनसंख्या के कंवज्ञ एक ही प्रतिनिधि भेजने का नियम 
था। उस समय इस नियम के अनुसार जिन जिन स्थानों तथा 
नगरों को जितने सभ्य भेजने का अधिकार मिला, वही अंत 
तक चल्ला झाया, यद्यपि कई खथानो तथा नगरों की जनसंख्या 
घेहद.बढ़ चुकी थी । शासनपद्धति के नियमों कं द्वारा इसमें 
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परिवर्तन नहों हो सकता था। इसका हेतु यह था कि 
जनसंख्या में वृद्धि किए हुए शहर इत्यादि अधिक संख्या 
मे अपने प्रतिनिधि न भेज सके; क्योंकि शहर की ओर से 
प्राय: समष्टिवादी या अति उदार विचार के व्यक्ति प्रति- 
निधि सभा मे प्रतिनिधि बनकर पहुँचते थे। यह राज्य को 
' कब अभीष्ट दो सकता था ? 
प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को वेतन देना विस्माक को 
अभीष्ट नथा। यह भी इसलिये कि प्रतिनिधि सभा,का 
सभ्य दाना भी कहीं जनता के लिये एक पेशा न बन जाय 
पैर जीविका का एक साधन न समस््रा जाय । जम॑न भ्रति- 
निधि सभा को नियम संबंधी प्रायः सभी भ्रधिकार प्राप्त थे । 
इसके सभ्य अपना प्रधान आप ही चुनते थे। प्रतिनिधि 
सभा के कार्यक्रम को समुचित रीति पर चल्ाने के ज्िये जिन 
जिन नियमो की विशेष प्रावश्यकता होती थी, उन्हे वे खर्य॑ 
ही बना लेते थे । प्रतिनिधियों का चुनाव समुचित रीति पर 
हुआ है या नहीं, इस बात का निरीक्षण भी प्रतिनिधि सभा 
के सभ्य ही फरते थे । 
प्रतिनिधि सभा के लिखित अधिकार बहुत ही अधिक 
थे। कोई नियम राज्यनियम नहीं हो सकता था जब 
तक कि उसमें प्रतिनिधि सभा की सहमति न दो।। साम्राज्य 
का भावी आयव्यय, जातीय ऋण, तथा नियमों के साथ 
संबंध रखनेवाली संधियों का प्रतिनिधि सभा द्वारा पास किया 
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जाना आवश्यक था। यह सब होते हुए भी प्रतिनिधि सभा 
की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी, जितनी कि कागज पर लिखी 
हुई प्रतीत होती थी। आयब्यय ते वर्ष में प्राय: एक बार 
ही पेश होता था। करसंश्रंधी नियमों को वदल्लना प्रतिनिधि सभा 
कं हाथ सें नहीं था। इसमे जसेन राष्ट्सभा की खोकृति का 
होना श्रावश्यक था। इस शासनशअगात्वी के अ्रखीर दिलों 
में तो प्रतनिधि सभा का एक मुख्य कार्य यही था कि वह 
राष्ट्र सभा तथा मअह्ामंत्रो ( चांसल्लर ) द्वारा पेश किए हुए 
प्रस्तावों का विचार करे वथा उन्हें स्वीकार करे अथवा उन 
प्रस्तावों को जिन स्थानों पर उसे सुधारना अभीष्ट हे।, सुधार 
दे। सारांश यह “कि एक मात्र प्रतिनिधि सभा नियम या 
शासन सें जमेन राजनीति को चलत्ताने या वदलने मे समथे नहीं 
थी । प्रतिनिधि सभा क॑ महत्त्व को भ्रत्यंव कम कर देनेवाली 
घात यह भी थी कि जमेन राष्ट्र सभा जब चाहे, तब सम्राट की 
सम्मति छ्लेकर प्रतिनिधि सभा को पल्लोस्त कर सकती थी, 
तथा खाम्नाज्य को पुनः नए सिरे से प्रतिनिधियों के चुनने के 
लिये चाध्य कूर सकती थी | 

शासन-पद्धति के नियमों के झ्नलुसार प्रतिनिधि सभा के 
सभ्य राजकीय प्रबंध पर अश्च कर सकते थे, परंतु विचित्रता 
यह थी कि वे प्रश्न किससे करते ९ कै संयूर प्रबंध का एक- 
मात्र जिम्मेवार था? राष्ट्र सभा के सभ्य तथा महाऊंत्रो प्रति- 
लिधि सभा में जाते थे, परंतु वे भी प्रांतीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि 
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के रूप मे ही, न कि राजकीय अधिकारी के रूप मे । प्राय 
प्रतिनिधि सभा मे राजकीय प्रबंध आदि पर किए हुए श्राक्षेपो 
का उत्तर महामंत्री ही दे देता था। यदि उत्तकी इच्छा स्वयं 
उत्तर देने की न होती ते! वह अपने प्रतिनिधियों द्वारा उन 
श्राज्ञेपों का समाघान करवा देता था । पचास'सभ्यों की यदि 
सम्मृति दो जाती, तब ते! किसी एक प्रश्न पर वाद विवाद देर 
तक किया जा सकता था। परंतु यहाँ पर यह न भूलना 
चाहिए कि जो कुछ भी वाद-विवाद मे निर्णय होता, उस पर 
काये करना भह्दामंत्रो तथा उसके मातह॒तों के लिये आवश्यक 
नहीं था। इस दशा में प्रतिनिधि सभा जमेन साम्राज्य की नीति 
की प्रकाशक या प्रेरक नहों फह्दी जा सकती थी। प्रतिनिधि 
सभा चाहे विरुद्ध क्यों न हे! जाय, महामंत्रो अपना पद छोड 
नहों देता था, न वह यही अनुभव करता था कि जसेन प्रतिनिधि 
सभा की सम्मति पर चल्नना उसका कोई कतंव्य ही है। 
प्रतिनिधि सभा पर जो कुछ लिखना था, वह लिखा जा चुका । 
भ्रव हम जसेन राष्ट्र सभा का कुछ बर्णन करेंगे । 

प्राचीन राष्ट्र सभा ( बुंदास्तेत ) ही जर्मनी मे प्रवंध- 
नियमे।, न्याय तथा जसेन राजनीति की प्रकाशक थी | इसमे 
सिन्न भिन्न जमेन राज्यों तथा खतंत्र 
नगरों को झंतरंग सभा की ओर से प्रति- 
निधि आते थे। कुछ समभ्यों की संख्या ५८ हो जाती थी। 
इन सभ्यों को राष्ट्र सभा में जाकर अपने अपने राष्ट्रों की ही 


प्राचीन राष्ट्र सभा 
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सम्ततियों देनी पड़ती था, चाहे वे खयं उस सम्सति के 
विरुद्ध ही क्‍यों थहाों। वे वहाँ जाकर अपनी सस्मति 
नहीं दे सकते थे | ५८ सम्मतियों मे भ्रकेश्ञ प्रशिया के पास 
घीस सम्मतियों थीं। इससे उसकी शक्ति कितनी अधिक 
थी, यह स्पष्ट ही है। जम॑न साम्राज्य का सम्राट प्रशिया का 
राजा ही द्ोता था, यह ते बताया द्वी जा चुका है। शासन- 
पद्धति के अनुसार महामंत्री श्र चांसक्षर का नियव करना 
सम्राट के ही हाथ सें था। बह प्राय: प्रशिया के ही किसी 
व्यक्ति को इस पद पर नियत करता था। मभद्दामंत्रो की 
किवनी शक्ति थी, यह हम आगे चल्ककर लिखे गे । कितु यहाँ 
ते हमे यही बताना है कि जर्मन राष्ट्र सभा के सभापति 
फा झासन सद्दाम त्रो ही मद्दृण करता था । 

भ्रभेरिकन अंतरंग सभा फे सदश जमेन राष्ट्र सभा फे भी 
नियामक, शासक तथा न्याय संबंधी तीन काये थे। कोई 
नियस राज्यनियम नहीं हे! सकता था, जब तक कि राष्ट्र सभा 
की स्वीकृति न हे । इसमे संदेह नहीं है कि युद्ध के उद्‌- 
घोषित करने मे जर्मत्त सम्राट_का बड़ा भारी द्वाथ था, परंतु 
साथ ही किसी राष्ट्र पर सम्राट झ्राक्रमण नहीं कर सकता 
था जब तक कि चह राष्ट्र सभा की स्वीकृति न लेजे। 
राष्ट्र सभा, सम्रा , की अनुमति से प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त 
करके नए सिरे से पुनः चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती धी, 
यह पहले लिखा जा चुका है। अमेरिकन झेतरंग सभा के 
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. सहश जमैन राष्ट्र सभा के ही हाथ मे राज्याधिकारियों का 
; नियत करना तथा विदेश से संधि आदि करना था। परंतु 


यहाँ पर इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि संधि आदि 


: के मामले मे राष्ट्र सभा को प्रतिनिधि सभा की अ्रजुमति 
. अधश्यमेब लेनी पड़ती थी | 


राष्ट्र सभा दी साम्राज्य फे मुख्य न्यायाधीश, कर 


, एकतन्न करनेवाले अधिकारी, तथा आयव्यय-विभाग के प्रबंध- 
। कर्ता आदि को नियत करती थी । यदि एक राष्ट्र की दूसरे 


राष्ट्र से कज्नह हे! जाती ते! उस दशा मे राष्ट्र सभा ही 
न्‍्याय-सभा का काम्र करती थो। सारांश यह कि लर्मन 
राष्ट्र सभा हो जमेन राष्ट्रसंघटन की रक्षक थी, प्रत्येक 
राष्ट्र के अधिकारों के स्व॒रक्षित रखती थी श्र राष्ट्र 
संघटन या साम्राज्य फे हित के लिये नए नए नियम 
भी वनाती थी । 
यदि किसी शासन-पद्धति संबंधी नियम पर राष्ट्र सभा 
के चौदह समभ्यों की विरुद्ध सम्मतियाँ होती तो बह प्रस्तावः 
राज्यनियम नहीं बच सकता था। इस नियम का तात्पर्य 
यह है कि राष्ट्र संघटन” संबंधी कोई सुधार या परिवर्तनः 
एकमात्र प्रशिया की सम्मृति से ही गिर सकता था। वदेरिया, 
सैक्सनी, वर्टबर्ग ये तीनों छोटे छोटे राष्ट्र भी मिलकर वही 
शक्ति प्राप्त कर सकते थे जो अकेले प्रशिया की है। 
स्वतंत्र दौर पर राष्ट्र सभा के सभ्य छुछ सी नहीं थे, क्योंकि दे 
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इस बात के लिये वाध्य थ्‌ कि वे अपने अपने राष्ट्रों की सम्म- 
तियां को हो राष्ट्र सभा में प्रकट करते । पर साम्राज्य की 
संपूर्ण शासन-कल्र का चल्लाने में उनका बढ़ा भारी द्वाथ था । 
यहाँ पर एक बात और क्िख देना हम आवश्यक समभते है 
कि राष्ट्र सभा की संपूर्ण कार्रवाई गुप्त वौर पर होवी थी तथा 
गुप्त ही झवी भो जाती थी। राष्ट्र सभा में पेश किए हुए 
विपय एक वैठक की समाप्ति पर सदा के लिये अधंसमाप्त 
ही नहीं छोड़ दिए जाते थे। अख्नरमाप्त विषयों को दूसरी 
भैठक में पुनः पेश कर दिया जाता था । इससे प्रत्येक विषय 
पर विचार समुचित रीति पर हो जाता था और कार्रवाई के 
गुप्त रखने से जर्मन राष्ट्र संघटन में राष्ट्रों के पारस्परिक क्‍या 
कपड़े थे, इसका किसी को पता भी नहीं लगने पावा था। 
इसका परिणाम यह द्वोता था कि दूसरे देश जर्मन राष्ट्रों के 
पारस्परिक वेमनस्य से ल्ञाभ नहीं उठा सकते थे श्रौर सव के 
सब जन राष्ट्र एक दूसरे से अत्यंत भ्रधिक जुड़े हुए तथा 
संघटित प्रतीत होते थे । 

प्राचीन जमेन शासन-पद्धति के प्रधान प्रधान अंगों का 
वर्णन किया जा चुका है। न्यायात्षय का शासन-पद्धति से 
कहाँ तक संबंध है, यद्द किसी से छिपा 
नहों है। राज्यनियर्मो करे प्रचलित 
करने मे न्‍्यायाक्षयों का बढ़ा भारी भाग है। अतः भव 
हम कुछ शब्द जर्मत न्यायात्षयों पर ही इस समय लिखेंगे | 


न्यायालय 
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जमनी में मिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने ही न्यायालय 
थे | उनके न्यायाधीश आदि अधिकारी थे राष्ट्र खय' ही नियत 
करते थे तथा निर्णय भी उसी राष्ट्र के नाम्र पर किया 
जाता था। परंतु विचित्रवा यह थी कि राष्ट्रीय न्यायालयों 
को साम्राज्य के नियमे पर ही अपना अपना कायये करना 
पड़ता था। साम्राज्य का अपना मुख्य न्यायात्षय भी था, जिससे 
साम्राज्य के प्रति देशद्रोह करनेवाले व्यक्तियों के अपराधों का 
निणेय हे।ता था तथा साम्राज्य के नियम संबंधों वाद विवाद 
तथा संदेहों का निणेय किया जाता था | 

सम्राठ_ नौसेना तथा स्थक्षसेना का भुख्य सेनापति 
समभा जाता था और अन्य राजकीय विभागों में राष्ट्र समा 
के एक मात्र प्रतिनिधि का छाथे छरता 
था। इस दशा मे सम्राट को राष्ट्र- 
सभा की प्रनुमति से ही काये करना पड़ता था | राष्ट्र सभा 
की प्रनुमति से सम्राट विदेशीय राज्यों के साथ युद्ध की उद्धघो- 
पणा कर सकता था | संधि श्रादि फरते मे भी वह राष्ट्र 
सभा को शक्ति से बाहर नहीं था। सम्नाट्‌ प्रतिनिधि सभा 
फो बर्खास्त कर सकता था, परंतु उसमें भी उसे राष्ट्र 
सभा से पूछना पड़ता था । राष्ट्र सभा द्वारा पास किए हुए 
नियमों को सम्राट_ ही साम्राज्य से प्रचलित करता था और 
जमेन साम्राज्य के मध्ामंत्री को भी वही अपनी ओर से 
नियत करता था। खारांश यह कि सम्राट की शक्ति 


सन्नाट्‌ तथा महामंत्री 
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अत्यंत परिमित थी और उस परिमित शक्ति में भी उसे राष्ट्र 
सभा का सदा ध्यान रखना पड़ता था। 

प्रतिनिधि सभा में सम्राट, नहीं जाता-था। महामंत्री 
भी वहाँ एक राज्याधिकारी के रूप में नहीं जादा था, भ्रपितु 
राष्ट्र सभा के एक प्रतिनिधि के रूप में। इन सब बातो के 
हाते हुए भी सम्राट की शक्ति प्रशिया के राजा के तार पर 
पर्याप्त थी । प्रशिया की शक्ति राष्ट्र सभा में कितनी थी, यह 
पहले ही विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है। सारांश यह 
कि जमेनी का सम्राट, जहाँ सम्राट के तार पर बहुत ही 
अधिक परिमित शतक्तिवाल्ा था, वहां प्रशिया फे राजा फे तैर 
पर उसकी शक्ति वहुत ही अधिक थी । 

जमनी में कोई मंत्रिसभा नहीं थी। राष्ट्र संघटन का 
एकमात्र प्रबंधकर्ा महामंत्री हो था। साम्राज्य में संपूर्य 
राब्याधिकारी इसी क॑ भअ्रधीन कद्दे जाते थे। इसके समान 
प्रधिकारवाज्ञा कोई नहीं था। महद्दाम प्री की इस प्रकार 
की उच्च स्थिति विस्मार्क की अपनी योग्यता के कारण ही 
कहो जा सकती है। बिस्माक सब राज्यकार्य स्वयं हो 
करना चाहता था। उसे यह पअभोष्ट न था कि उसके कार्ये 
में विन्न डालनेवाले अन्य बहुत से साथी उत्पन्न हो जाये । 
प्रशियन मंत्रिसभा का उसे पूरा पूरा अनुभव था, जिसमें 
प्रत्येक स  त्री अपने अपने विभाग में विल्क्ृत् स्वतंत्र था, तथा 
जहदों मंत्रियों का पारस्परिक मेज भी न था। यही प्रवस्था 
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वह जमन साम्राज्य में नहीं ज्ञाना चाहता था। बिस्मार्क को 
इस बात से घृणा थी कि वह एक नह मंत्रिसभा बनाकर अपने 
आपको परउंत्रता मे डाह्न दे | बिस्माक जैसा उच्च विचार का 
व्यक्ति भज्ञा कब मंत्रिसभा में जाकर प्रत्येक मंत्रों को अपने 
फार्यो' का क्रौचित्य तथा अनौचित्य समझाना पसंद कर सकता 
धा( इन सव कारणों से बिस्मा्क ने ऐसे विभाग फा निर्माण ही 
नहों किया जिसके कारण भविष्यत्‌ मे उसे कठिनाइयों भ्ेज्ञनी 
पड़े । 'प्रपणी शासनपद्धति के अनुसार शासन के निरीक्षण तथा 
प्रबंध का भार उसने राष्ट्र सभा के हाथ सें दिया और विदेशी 
विभाग तथा सैन्यविभाग का उत्तरदायित्व जर्मन साम्राज्य की 
ओर से प्रशिया के राजा के हाथ मे दिया, क्योंकि यह कार्य 
एक ही व्यक्ति के हाथ मे देना उचित था । महामंत्रो ने खर्य॑ 
अपने भ्ापकी प्रशिया के एक राज्याधिकारी का रूप दिया, 
जिसका उत्तरदायित्व सम्राट्‌ के प्रति था, न कि जनता के प्रति । 
यही कारण है कि महा त्री के प्रस्तावों के विरुद्ध प्रतिनिधि 
खभा की सम्मतियों के होने पर भी मह्दामंत्रो कभी पदलाग 
नही करता था। प्रायः ऐसे अबसरों पर महामंत्रो प्रतिनिधि 
सभा की बैठक उठाकर दूसरी बार चुनाव के लिये प्रेरित 
फरता था। इस विधि द्वारा मह्दामंत्री आ्राय: सफल ही होता 
था तथा भपने प्रस्तावों को पास भी करा लेता था | 

भहामंत्रो राष्ट्र सभा का प्रधान होता था और प्रतिनिधि 


सभा के वाद-विवादों में भी पूर्ण भाग लेता था । जर्मन सम्राट 
शा८--६ 
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फे सहृश महाभन्नों के भो दे प्रकार के अधिकार थे। छुछ 
अधिकार ते उसे साम्राज्य की श्रोर से प्राप्त थे; पर कुछ श्रधि- 
कार उसे प्रशिया के प्रतिनिधि के तार पर भी सिल्ले हुए थे । 

सम्राट, की ओर से नियत किए जाने के कारण महामंत्री 
जम साम्राज्य का एक बड़ा राज्याधिकारी होता था और राष्ट्र- 
खभा का प्रधान भो वहो देता था | महामंत्री हो राष्ट्र सभा 
में प्रशिया की ओर से प्रतिनिधि का कायये भी करता और 
इस श्रवस्था मे जब चाहे तब किसी प्रस्ताव पर प्रशिया 
की बीस सम्सतियाँ देकर सारी की सारी जमन राजनीति 
की बागडोर अपने हाथ में फर सकता था। राष्ट्र सभा मे 
प्रशिया का प्रतिनिधि होने से पशियन मंत्रिसभा का प्रधान 
भी प्राय, महामंत्री ही होता था । 

बिस्माक के कात्न में मद्दामंत्रो की शक्ति बहुत ही भ्रधिक 
हो गई थो। जमेनी में उस समय भहाम॑ंत्री को जितने 
काये करने पढ़ते थे, उतने काये शायद हो किसी राज्याधिकारी 
फो संसार में करने पड़ते हों । यहो कारण था कि बिस्माक ने 
कुछ समय के बाद एक उपमंत्रो नियत किया जो उसकी 
बीमारी के दिलों मे कार्य करता था । इसी प्रकार उपसंत्रो की 
तरह अन्य राजकीय विभागों मे भो उसने अरस्थिर रूप से कुछ 
व्यक्तियाँ फो नियत किया जे। उस समय उस विभाग का कार्य 
चल्लाते थे जब बिस्माके, काये अधिक होने से, उन विभागों 
पर ध्यान न दे सकता था। सारांश यह कि बिस्मार्क 
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ने साम्राज्य का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले लेना खीक्षत कर 
लिया; परंतु उसने मंत्रिविभाग का इसलिये निर्माण न किया 
कि कही उसके कार में विन्न न पड़े। बिस्माके के अंदर 
महामंत्री की शक्ति जम॑नी में कम हो गई; और वह किस 
पकार कम है| गई, यही हम भ्रब दिखाने का यत्न करेगे | 
जमेनी की प्राचीन शासन-पद्धति मे महामंत्रो की शक्ति 
तथा उसका काये घ्यान देने योग्य है। सम्राट दधा प्रति- 
निधि सभा के साथ उसी का सीधा संबंध 
कहा जा सकता था। राष्ट्र सभा के 
साथ महामंत्रो का कितना घनिष्ठ संबंध था, यह'भी दिखाया 
जा चुआा है। इन सब कार्यों का कर्ता धर्ता यदि एकमात्र 
भद्ठामंत्रों ही हो! तो उसे अनंत कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ जाय, क्योंकि संपूर्ण साम्राज्य का उत्तरदायित्व एकमात्र 
उसी पर आ पड़े | परंतु ऐसा नहीं है। नौविभाग, विदेशीय 
विभाग तथा कुछ मुख्य मुख्य सेना संबंधी पदाधिकारियों के 
नियत करने आदि के काये को छोड़कर अन्य शेष सब कार्यों 
में उसे पर्याप्त सहायता मित्न जाती। भहामंत्रों के पास 
राष्ट्रीय प्रबंध तथा कार्यो के निरीक्षण का भार ही वहुत कुछ 
रह जाता था। सम्नाट_ या राष्ट्र के कोई राजा भी महामंत्रो 
फे पद पर अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट कर सकते थे | प्रतिनिधि 
सभा तथा राष्ट्र सभा मे महामंत्री की शक्ति वहुत परिसित थी | 
इसमें संदेह नहीं कि महामंत्री ही राष्ट्र सभा का प्रधान 


नहाम'त्री की शक्ति 


( ८७ ) 


होता था, परंतु वहाँ उसका अधिकार नाम मात्र का होता था । 
प्रशिया की ओर से बोलने तथा सम्मति देने का छोड़कर 
राष्ट्र सभा में महामंत्री को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं था । 
साम्राज्य की नीति चत्धाने में उसका झुछ भी हाथ नहीं 
था। राष्ट्र सभा में जाकर महामंत्री कहीं खिलौना दी न हो। 
जाय, अतः उसे प्रशिया फी श्रार से प्रतिनिधि चुन लिया जाता 
था। पर॑तु इस दशा मे भी उसकी क्या शक्ति कद्दी जा सकती 
थी जब कि उसे प्रशियन राष्ट्र की सम्मति ही वहाँ पर देनी 
पढ़ती थी। इतना दी नहीं; यदि कहीं प्रशियन मंत्रिसभा 
का मद्दामंत्रो से किसी नियम के विषय में रूगड़ा द्वे! जाता, 
तो मह्दामंत्रो की शक्ति भर भी कम हा सकती थी । परंतु 
प्राय; ऐसा नहीं दाता था । 

ऊपर हम देख चुके हैं कि प्राचीन जर्मन शासन-प्रणाली 
में मद्दामंत्री की शक्ति बहुत ज्यादा थी ! परंतु भूतपूबे कैसर 
विलियम ट्वितीय के जमाने में यह उतनी न रद्द सकी | 
इसका घहुत कुछ अंश सम्राट ने अपने हाथ में श्ले ज्षिया और 
मद्दामंत्री के पास वास्तव से बहुत थेडी शाक्ति बच पाई | यह 
बात किस प्रकार हुई, यह दम नीचे लिखते हैं । 

विस्मा्क के पद्लयाग करने पर विलियम द्वितीय ने कैप्रिवी 
नामक महाशय को मद्दामंत्री बनाया। फैप्रिवी विज्वियम 
की सम्मति पर चलनेवात्ञा व्यक्ति था, भ्रतः विलियम ने इसे 
प्रशियन सभा का प्रधान भी घना दिया। परंतु १८<े में 


मु 
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पाठशाज्ञा संबंधी प्रस्ताव पर कुछ रूगड़ा हुआ, जिससे उसने 
प्रशियन सभा की प्रधानता छोड़ दो तथा वह एकमात्र महा- 
मंत्री के पद पर ही रहा । इस घटना का परिणाम यह हुआ 
कि महामंत्रो की शक्ति बहुत ही कम हो गई। विजियम ने 
भी इस समय यह अनुभव कर लिया था कि मिन्न भिन्न 
स्थानों पर सिन्न भिन्न व्यक्तियों फे होने ही से उसकी शक्ति 
बढ़ सकती है। सभी स्थानों पर विध््माक क्री तरह एक ही 
व्यक्ति के हो जाने से उसको शक्ति पर बड़ा भारी धक्का 
पहुँचता धा। क्रेप्रिवी के एकमात्र मद्दामंत्री रद्द जाने से 
विज्ियम की शक्ति बढ़ गई। कैप्रिवी के महामंत्रित्व में 
विस्माक का वड़ी चतुरता तथा बुद्धिमत्ता से खड़ा किया हुआ 
सारा महत्त मटियासेट हो गया। कोई समय था जब 
कि विस्माक ही जमनी का एकमात्र कर्ता धर्ता था, परंतु अब 
बह दशा न थी। बिस्माक ने बहुत अधिक परिश्रम करके 
महामंत्रों के पद की जो शक्तियाँ बढ़ाई थी, वे सबकी सब 
विज्षियम की वुद्धिमत्ता से काफूर हो गई' । महामंत्री का 
प्रतिनिधि सभा में भी वह बह्च न रहा जो उसका उस 
समय था जब कि वह संपूर्ण साम्राज्य की शक्ति का प्रतिनिधि 
* था। महामंत्री के प्रशिया की प्रधानता छोड़ने से उसको 
शक्ति दे खानों में विभक्त हो गई। सम्राट की शक्ति इस 
. विभेद से बहुत ही अधिक बढ़ गई। इतना होने पर भी 
। अहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि सम्राट साम्राज्य की 


( ५६ ) 

सभाश्रों मे खयं नहों जा सकता था तथा वह सीधे तार पर 
प्रतिनिधियों को प्रभावित करने मे सर्वधा असमर्थ था, अ्रतः 
वह खेच्छाचारी नहीं हो सकता था। महामंत्री कैप्रिवी 
तथा प्रशियन प्रधान पूलन्बर्ग का पारस्परिक विरोध था। 
१८८४ से यद्ट विरोध यहाँ तक बढ़ा कि उनका मिल्ञकर काम 
करना प्रसंभव हो गया + सम्राट ने बुद्धिमचा से दोनों को 
दी पदच्युत कर दिया तथा द्दोहन्ले।ही शिक्षि फरटे फो दोनों 
पदों का अधिकारी बनाकर सारे राष्ट्र की बागडोर अपने हाथ 
में कर ली! प्रिस बिस्मार्क ने जिस समय दोनों पदो का 
अपने द्वाथ में लिया था, उस समय उसका उद्देश्य भ्रपनी 
शक्ति को बढ़ाना था। परतु विलियम द्वारा महामंत्री को 
देनों ही पद दिल्ववाने से बिलियम की शक्ति बढ़ गई। इस 
शासनपद्धति में सम्राट के द्वारा मह्दामंत्री का नियत किया 
जाना जहाँ सम्राट्‌ की शक्ति को बढ़ाता था, वद्दों सम्राट का 
साम्राज्य का संपूर् कारये महामंत्रो द्वारा ही कराना उसे 
सच्छाचारी होने से रोकता था। सम्नादू का महामंत्री के 
साथ क्या संबंध था, यद्द विस्तृत रूप से दिखाया जा चुका 
है। प्रव हम यह दिखाने का यन्न करेंगे कि सम्ताद का 
जनता के प्रतिनिधियों के साथ क्‍या संबंध था। 

प्रतिनिधि-सभा की सम्मति पर ही सम्नाट्‌ को आर्थिक 
सहायता मित्र सकती थी, अन्यथा नहीं | यदि सम्नाट्‌ प्रति- 
निधि-खभा फी सम्मति पर न चले ते उसे प्रतिनिधि-सभा 


( ८७ ) 

झाथिक सहायता देना बंद कर सकती थी । घन बिना सम्रांटू 
का साम्राज्य का शासन करना घहुत कठिन था । जमेन प्रति- 
निधिसभा मे सम्य बहुत से दलों में विभक्त थे । इस दशा से 
प्रतिनिधि-सभा का सम्रांटू को भ्रपनी इच्छा पर चला ल्ञेना 
बहुत झुछ कठिन था । क्‍योंकि सम्राट कुछ दल्कों को अपनी 
श्रेर करके जे चाहे, कर सकता था तथा पर्याप्त आर्थिक 
सह्दायता भी प्राप्त कर सकता था। सारांश यह कि जमनी 
में सम्राट्‌ की शक्ति ल्ञोक सभा के दल्लों पर निर्मर रहती थी | 
इम जमेन साम्राज्य की शासन-प्रणाल्री का वर्णन कर चुके 
हैं। यह भी विश्तारपूर्वक दिखा चुके हैं कि शासन-प्रणाज्ञी में किन 
किन झंगों की कितनी कितनी श॒क्ति थी । कितु नबीन शासन- 
पद्धति पर लिखने से पहले हम प्रशिया की प्राचीन शासनप्रणालो 
का कुछ वर्णन किए बिना नहीं रह सकते | प्रशिया की शासन- 
प्रणालों लिखने के बाद अगज्ले परिच्छेद मे हम जमेनी की 

अर्वाचोन शासन-प्रणाली का वर्णन करने का यत्न करेगे । 

प्रशिया 

९८४८ की जमेन क्रांति के अनेततर १८४० की ३१ जन- 
बरी को राजा ने प्रशिया की वर्तमान कालीन शासन-पद्धति 
न अल नन फो स्वीकार किया। किंतु अत तक 
3 लो भी प्रशियन उदार दलवालों की यह 
सस्मति रही कि उनकी शासन-पद्धति 
मे बच स्वार्त््य नहीं है जो कि वे चाहते हैं। यह क्यों? 


( ८८ ) 


इसका कारण यह है कि जाति मे जब यह शासन-पद्धति प्रच- 
लत की गई, उस समय उसमे वह शक्ति न थी जिससे वह 
राजा को किसी कार्य फे लिये विशेष रूप से बाध्य फर 
सकती । विचित्रता ते यद्द है कि प्रशियन शासत-पद्धति में 
जे नियम-घाराएँ थो, प्रजा के निःशक्त होने से राज्य उन्र पर 
भी कार नहीं करता था तथा बहुत सी बाते! मे स्वेच्छाचारी 
था। दृष्टांत के तौर पर शासन-पद्धति के झनुसार जनता की 
शिक्षा में राजा का हाथ नहीं दो सकता था, परंतु चिर- 
काल से इस विषय मे जनता ने कुछ भी ध्यान न दिया तथा 
इस विषय सें कोई नियम तक ने बनाया । परिणास यह 
हुआ कि प्रशिया में राजा को श्राज्ञा के बिना एक भी जातीय 
विद्यालय नहीं खोला जा सकता था। यद्यपि खुले मैदान 
बहुत से निःशल््र मनुष्य एकत्र हे सकते थे, परंतु प्रत्येक 
समिति के लिये जनता को पुलिस को सूचना देनी पड़ती थी। 
सबसे भ्रधिक झाश्वय की बात ते। यद्ट थी कि पुलिस प्रत्येक 
प्रकार की समिति मे कार्रवाई सुनने के लिये जा सकती थो 
और जिस समिति को चाहे, बर्खास्त भो कर सकती भी ! 
इसमें संदेह नहों है कि स्थानीय स्वराब्य ( ,008) 90!/- 
80ए७09७४४ ) तथा न्यायात्षयों के कारण कुछ खतंत्रता 
बढ़ गई थो, परंतु वास्तव में जनता की वैयक्तिक तथा राज- 
नीतिक स्वत त्रमा बहुत कुछ प्रतिदद्ध सी ही थी। प्रशियन 
शासन-पद्धति की तियम-घाराओं के अह्ुुसार जातीय समा 


( ५६ ) 

तथा राजा द्वारा नियम शीम्र ही बताए जा सकते थे | 
किसी प्रस्ताव के राव्यनियम बनने के लिये वहाँ दे बार 
सम्मृतियाँ ली जाती थीं जिनका पारस्परिक अंतर २१ 

दिन का होता था । 
प्रशियन राष्ट्र का श्रधिपति राजा ही समझा जाता था, 
यद्यपि शासल-पद्धति के अनुसार उसकी शक्ति बहुत कुछ परि- 
मित थो । राजा का उत्तराधिकारी उसी 
के वंश का कोई पुरुष होता था । 
प्रशिया में स्ली राज्य पर नहीं बैठ सकती थो । राज्यनियम 
के बनने के लिये जातीय सभा की स्वीकृति आवश्यक थी 
भ्रौर राजा फे हस्ताक्षर भी होने आवश्यक थे। राज्याधि- 
कारिये को नियत फरना प्रशिया के राजा के हाथ मे था। 
राजा ही वहाँ भिन्न मिन्न व्यक्तियों को सानसूचक उपाधियों 

दिया करता था । 

प्रशिया की शास्षत-पद्धति के झ्नुसार राजा के प्रत्येक 
कार्य पर किसी न किसी मंत्रो फे हस्ताक्षर का होना आवश्यक 
ही था। मंत्रो ही पर राजा के कार्यों का 
उत्तरदायित्व था। पर तु यहाँ पर इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रियों का छपरिलिखित 
उत्तरदायित्व राजा के ही प्रति था, म कि प्रजा के प्रति | प्रशि- 
चयन मंत्रियों तथा उनके प्रतिनिधियों को राज्य की देनों समाओं 
में बोलने की पूरो खतंत्रता थी ! मंत्री लोगों के प्रति सभाश्रों 


राजा 


( ० ) 

की विरुद्ध सम्मति भी द्वो जाय, ते भी वे लोग अपना पद 
त्याग नहीं करते थे । यह इसी लिये कि मंत्नी लोग राजा के 
कर्मचारी द्वोते थे, च कि प्रजा के। देशद्रोह, घूस तथा 
शाखन-पद्धति के अतिक्रमण सेबंधी कुछ द्वाष यदि सभा 
में मंत्रियों पर ज्गाए जाते तो उनको दंड मिल्न सकता था। 
परंतु दड क्या दिया जाय, यह शासन-पद्धति की नियमधाराओं 
में नहीं लिखा हुआ था। इन सब स्वतंत्रताओं के होते हुए 
भो आय-व्यय समिति द्वारा प्रशियन मंत्रियों पर पर्याप्त बाधा 
लगी हुई थो । प्राय-ब्यय समिति के सभ्य न्यायाधीशों 
के सददश मंत्रियों के शासन की सीसा से बाहर थे। इस' 
समिति का कार्य राजकीय भिन्न भिन्न विभागों के आय-व्यय 
का निरीक्षण करना था तथा उसकी सूचना जातीय सभा को 
देना था। इस दशा मे जातीय सभा यदि किसी विभाग 
का झधिक घन देना न मंजूर करे, तो इस विषय मे मंत्री को 
दबना पड़ता था झोौर यह मंत्रियों पर पर्याप्त बाधा थी | 

प्रशियन मंत्रिसभा के प्रधान मंत्रों को अपने साथियों 
पर एक भी अ्रधिकार नहीं प्राप्त था और ८ वह श्रपने विचारों 
पर दूसरे मंत्रियों को चलने के लिये बाण्य कर सकता था | 
प्रशियन मं॑त्रिसभा का अगरेजी संत्रिसमा से कुछ भी साहश्य 
नहीं था। जिस समय देश पर विपत्ति पड़ी हो शऔर प्रति- 
निधि सभा की बैठक व हो, उस समय संज्रिसभा अस्थिर 
रूप से नवीन नियम बना सकती थी तथा देश मे उन्हे 


( १ ) 


प्रचलित कर सकती था| परंतु प्रतिनिधि समा की बैठक 
के आरंभ होते हो मंत्रिसभा का यह कतैठ्य था कि वह उन 
नियमों के पास करवाकर स्थिर बना हे। साम्रयिक प्रशो 
पर विचार करने फे लिये इसका साप्ताहिक अधिवेशन होना 
अत्यंत आवश्यक था। मंत्रिससा में बहुस॒म्भति से पास हुई 
किसी बात पर भत्नियों का चल्लनना आवश्यक नही था । इस 
प्रकार के काये से फेचल एक हो ज्ञाभ होता था | वह यह कि 
राजा को यह सूचना मिल्ञ जाती थी कि अमुक अमुक बातों 
पर मंत्रिये। की वहुसंख्या की क्या सम्मति है। अ्शिया में 
मंत्रो छ्लोग एक दूसरे के भ्रधीन नहीं थे । वे अपनी हो सम्मति 
पर सदा कास किया करते थे। यह पहले ही लिखा जा 
चुका है कि प्रशियन मंत्री एकमात्र राजा के ही प्रति उत्तरदायी 
था। राजा जिस मंत्रो से भ्रसंतु्ट होता, उसे प्थक्‌ कर देता 
था। राजा मत्रियों को उन्को शासन की शक्ति के कारण 
चुनता था, न कि विचार की शक्ति के कारण । प्रशियन मंत्रो 
लोग झपने पैरो पर आप खड़े रहते थे । उन्हे किसी दूसरे 
के अपराध फे कारण स्वय' गिरना नहीं पड़ता था। 

प्राचीन प्रशियन शासन-पद्धति की आय-ब्यय समित्ति तथा 
आर्थिक समिति का कार्य ध्यान देने योग्य है, अत: झथ उसी 
पर छुछ लिखा जायगा | 

आय-व्यय समिति के सभ्यों को न्‍्यायाथीशों के सदश 
ही अधिकार प्राप्त था, यह हम अभी लिख चुके हैं | राष्ट्रीय 


( २ ) 

संत्रिसभा की सम्मति के प्रनुसार राजा आय-व्यय समिति फे 
प्रधान को चुन लिया करता था। प्रधान जिन जिन व्यक्तियों 
को निर्देश करता था, उन्हीं व्यक्तियों को 
आय-व्यय समिति ४ 

है राजा आ्राय-व्यय समिति के सभ्य के पैर 
0 2 पर चुन लिया करता था। यद्द समित्ति 
सीधे तैर पर राजा के प्रति ही जिम्मेवार थी । मंत्रिसभा से 
इसका उत्तरदायित्व संबंधी कुछ भी संबंध न समझना चाहिए | 
यह समिति ही राज्य के संपूरे विभागों के आय-उ्यय की पड़- 
ताज किया करती थी तथा संपूर्ण कार्यो' की सूचना प्रतिनिधि- 
सभा से सेज दिया करती थी । यह ते हुआ आय-व्यय समिति 
का कार्य; भ्रव हम आर्थिक समिति के कार्य पर भी एक दे। 
शब्द लिख देना आवश्यक समसते हैं। धन संबंधी भिन्न मिन्न 
राज्यनियर्मों का जाति की आशिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता 
है, इसका देखना इस समित्ति का कार्य था। प्रार्थिक मामलों 
में प्रशिया को साम्राज्य की राष्ट्र समा से किस ओर अपनी 
सम्मति देनी चाहिए, इसका निर्णय भी यही किया करती थी । 
राजा के पास भ्रार्थिक प्रस्ताव भेजने से पूवे वे इस समिति के 
पास भेजे जाते थे । इस समिति का कार्य एकमान्न सलाह 
देना ही कहा जा सकता है। इसके बहुत से सभ्य पॉच 
वर्ष के लिये राजा द्वारा नियत किए जाते थे और ४५ सभ्य 
देश की मिन्न मिन्न व्यापारिक और व्यवसायिक समितियों 
द्वारा चुने हुए आते थे | 


( €३ ) 
जातीय सभा तथा राजा मित्षकर प्रशिया में राज्यनियम 
बना सकते थे, यह पूव ही लिखा जा चुका है। जातीय 
सभा ला सभा तथा प्रतिनिधि सभा 
को मित्वाकर कहा न्‍जाता था! प्रायः 
ये दोनों सभाएँ अपने अधिवेशन प्रथक्‌ पृथक ही किया करती 
घथी। परंतु यदि काई आवश्यक काये श्ापड़ता था तो ये 
देनें सभाएं जाति सभा के रूप में परस्पर मिल्ककर अपने 
अधिवेशन फर लेती थीं। वर्ष मे जातीय सभा का एक वार 
बैठना आवश्यक था। राजा जव चाहे तब जातीय सभा को 
दूसरी बार चुनाव के लिये प्रेरित कर सकता था। 
जातीय सभा की नियासक शक्ति अति विस्तृत थी | कोई 
नियस राज्यनियस नहीं हे सकता था जब तक कि जातीय 
सभा की स्वीकृति न होती | वार्षिक आय-व्यय, कर, जातीय 
ऋषश आदि के विषय मे इसकी खीकृति अत्यंत प्रावश्यक थी ; 
जादीय सभा अपनी ओर से भी प्रस्ताव पेश कर सकती थी, !' 
परंतु प्राय, मंत्री लोग ही ऐसा करते थे | 
शासन पर जातीय सभा का प्रभाव वहुद ही न्‍्यून था | 
जावीय सभा शासकों के कार्य के निरीक्षण के लिये भ्रपनी 
“निरोक्षक सम्रितिः बैठा सकती थो। परंठु साथ ही राज्य 
अपने शासकों को यहाँ तक रोक सकता था कि वे निरीक्षक 
समिति को किसी बात की सी सूचता न दें। मंत्रियों का कथन 
था कि जातीय सभा की झन्य समितियों के सहश तलिरीक्षक 


जातीय सभा 


( ४ ) 


समिति का भी उनसे कोई संबंध न होना चाहिए। सारांश 
यह कि भिन्न भिन्न विभागों के शासन पर जातीय सभा अपनी 
सम्मति प्रकट कर सकती थी, जिसका वास्तविक प्रभाव 
कुछ भो नहीं कद्दा जा सकता । जातीय सभा की दोनों ही 
सभाएँ अपने अपने प्रधान के अपने आप चुनती थीं। जन 
राष्ट्संघटन की जातीय सभा के सदश ही इसकी बहुत्र सी बाते” 
थी। उसी के सदृश इसको भो समझना चाहिए । 
प्रशियन प्रतिनिधि सभा से सभ्यों की संस्था लगभग ४३३ 
थी | संपूर्ण प्रशिया अनेक जिलों मे विभक्त था, जिममें से प्रत्येक 
जिले मे प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुनने- 
वालों की संख्या नियत थी। ३० वर्ष 
की उभर से अधिक उमरवाला ज्यक्ति ही प्रतिनिधि फे पैर पर 
चुना जा सकता था। चुननेवालों के अपनी भ्रपनी संपत्ति 
के अनुसार तीन विभाग थे। जो व्यक्ति संपूर्ण कर का 
» ह भाग देते थे, थे प्रथम श्रेणी में गिने जाते थे। जे व्यक्ति 
अवशिष्ट है भाग कर मे देते थे, वे ट्विवीय श्रेणी में गिने 
जाते थे। इसी प्रकार जे बचा हुआ तिहाई भाग कर में देते 
थे, वे तृतीय श्रेणी के व्यक्ति कहे जाते थे। प्रत्येक श्रेशी 
झुल सभ्यों का ईं खयं चुनती थो। इस प्रकार भेगियों 
द्वारा चुने हुए व्यक्तियों को राज्य की ओर से यह अधिकार 
प्राप्त था कि वे प्रधिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव करें । जब 
किसी सम्य का प्रतिनिधि सभा में स्थान रिक्त हो जाता था 


प्रतिनिधि सभा 


( 5२) 


तब प्रतिनिधि सभा उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को ख्य॑ 
नहीं चुनती थी, अपितु उस चुननेवाल्लों को हो सूचना भेज 
देती थी। थे ही चुनकर प्रतिनिधि सभा में सभ्य को भेजते 
थे। यह चुनने का नवीन नियम १८४८ मे प्रशिया मे आरंभ 
किया गया था । इस रीति से संपत्तिवालों को विशेष अधि- 
कार प्राप्त थे; परंतु निधनो तथा दरिड्रों के अधिकार भी 
छीने नहीं गए थे | 


चौथा परिच्छेद 
जमनी 
( गत परिच्छेद से आगे ) 
खर्वाचीन शासन-पद्धति 
पिछले परिच्छेद मे हम जमेनी, की प्राचीन शासन-पद्धति 
का वर्णन कर चुके हैं। साथ ही हमने यह भी बताया 
है कि उस शासन-पद्धति से जर्मन सम्नाटू का क्या स्थान 
था। जमंन सम्राट, , प्रशिया का राजा होने क॑ कारण और 
महामंत्रो को अपने काबू मे कर लेने के कारण जर्मनी का सववे- 
सर्वा द्वी हे गया था | 
विज्ञषियम द्वितीय, जे जमनी का आखिरी सम्राट, था, 
बड़ा बुद्धिमान, चतुर तथा परिश्रसी था। उसकी उसंगे' नेपो- 
लिंयन तथा सिकंदर फे सदश थी । उसने बिस्मारक से शक्ति 
लेकर अपने हाथ में की कौर जर्मन साम्राज्य की वृद्धि में दत्त- 
चिच हुआ ! राजनीतिक शक्ति के सद्दारे उसने जरसनी की 
नौशक्ति तथा स्थत्षशक्ति बढ़ाईं। विद्या, विज्ञान तथा व्यापार 
व्यनत्रसाय की उन्नति मे भी उसने विशेष ध्यान दिया। 
वित्षियम कैसर की “शक्तिवृद्धि से फ्रांस भयभीत था। 
छिपे छिपे उसने इँग्लोंड से मित्रता की। रूख फे जार को 


( 5७ ) 
भी उसने जमेनी के विरुद्ध उत्तेजित किया। द्वेषाग्नि शने: 
शने: बढ़ती गई । 
इधर जर्मती मे समष्विादी दल्लवात्ञे राजकीय सुधार की 
श्रावाज बठा रहे थे | वे जनता के प्रति उत्तरदायी मंत्रिसभा 
स्थापित करना चाहते थे और प्रशिया को प्रतिनिधि चुनने की 
विधि शैरर रीशटेग के सभ्यों मे हर फेर करने की श्रावाज उठा, 
रहे थे। वित्षियम कैसर ने इस भ्रांवाज का शांत करने के 
लिये प्रच्छा प्रबसर पाया। सन्‌ १४१४ के भगस्त में उसने 
युद्ध भारम्स कर दिया। कुछ कात्न के लिये जनता का 
आंदिक्षन बंद हे गया। जब तक जमनी विजय प्राप्त करता 
रहा, तब पक ते। सब जमेन्र जी जान से लड़ाई से हगे रहे; किंतु 
जब पंत में भाग्य का पक्षद्रा जमेनी के विरुद्ध छुकने क्गा, त३ 
लमनें का धीरज जाता रद्दा । खाने पीने तक के लिये जन 
मुहृताज हो रहे थे। ऐसी प्रवस्था में जनता ने फिर राज- 
नीतिक आंदेक्षन खड़ा किया । पहल्ले ते! भ्रधिकारियों ते इ्से 
सख्ती से दबाने का प्रयज्ञ किया । किंतु इसका कुछ नतीजा 
नहीं निकज्ञा। भाखिर को सरकार ने घेषणा की कि जर्मनी 
को कुछ सुधार दिए जायेंगे, परंतु वे कढ़ाई के खतम होते क॑ 
पहले कार्ये में नहीं लाए जायेंगे | ल्‍ 
, ईैंसी ब्रीच कुछ ऐसी साके की घटनाएँ हुई जिनसे जर्मन 
जनता झोर भी उत्तेजित हो। उठी झैरर स्थिति सरकार के काबू से 
बाहर है| गई। पहली घटना ते! मार्च («१७ क्षी रूस की क्रांति 
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थी और दूसरी जर्मनी के विरुद्ध छड़ाई मे अमेरिका का पदा शथ । 
रूस की क्राँति ने जमेनी फी जनता को इस बांव के लिये उत्सा- 
हित किया कि जिस प्रकार रूस ने जार को रूस की गद्दी से 
उतार दिया, उसी प्रकार जर्मन जनता भी कैसर को राव्य-पद 
से विहीन कर सकेगी )! यहाँ तक कि एक समष्टिवादी दल- 
वाला सभ्य रीशटेग के प्लेटफार्म पर चढ़कर यह घेषणा करने 
हगा कि जमेनी में प्रजातंत्र राज्य अवश्यमेव होगा । रीशरटेग 
मे घड़े जारो फे व्याख्यान दोने लगे, जे! सब प्रचक्षित जर्मन 
शासनपद्धति के विरुद्ध थे। सरकार के पास सिवा रीश- 
टैग को बरखास्त करने के और कोई चारा नहीं बचा | 

इसी प्रकार श्रमेरिका के युद्ध में सम्मिलित देने के बाद 
जर्मन जनता का विजय का रहा सहा विश्वास जाता रहा; भार 
यदि कुछ विजय की भी आशा करते, तब भी यह्द ते स्पष्ट दी 
था कि लड़ाई का शीघ्र झंत नहीं होगा । सरकार भ्ूठी भूठी 
जीत की खबरें देती रही, परंतु इससे भी लोगों का घैये नहीं 
बँधा पर उनकी उत्तेजना बढ़ती गई। अ्रष वे अपनी गिरी 
हुईं दशा के लिये विज्षियम केसर और सरकार को देष देने 
लगे पार यह चाहने क्षगे कि शीघ्र ही इसका झत हे! श्र 
जम॑नी में प्रजांच॑त्र राज्य स्थापित हो । 

कुछ दिनों तक ते जम्नेन सरकार ने लोगों को झुलावे में 
रखा, कितु अंत में जगह जगह जर्मन सेना परास्त दोने 
लगी भौर जमेनी के छक्के छूट गए। सरकार ने एक दस 
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संधि की प्रार्थना करते हुए अमेरिका के प्रधान महाशय विर्तन 
फे पास तार पर तार भेजे । इधर समष्टिवादियों कौ मॉंग' 
भी एक के बाद एक मंजूर की। महाशय विल्सन ने इस 
प्राथेना का जे! जवाब भेजा, उधका आशय यही था कि जब 
तक जमेनी अपनी शासन-पद्धति बिलकुज्ञ बदल न देगा, तब 
तक उसकी कोई सुनाई नहीं होगी । इस जवाब ने साम्राज्य- 
प्रेमियों की रही सही आशा तेड़ दी और जगह जगह से 
सम्नाट्‌ के गद्दो से उतार देने और पूर्ण रीति से प्रजा का प्रति- 
निधिसत्तात्मक राज्य स्थापित करने की आवाज़ उठने लगी । 

यह दशा देख सम्राट गद्दी छोड़कर भाग गया और महा- 
मंत्रों के हाथ में सारा भार सौंप गया। महाम॑ंत्रो ने 
< नंबर सब १६१८ को सम्राट के पदलाग की घोषणा 
कर दी। ख्यं अपना अधिकार उसने समष्टिवादियों के 
नेता एबट को सौंप दिया। सम्राट हाल्लेंड भाग गया; प्रौर 
यही उसके लड़कों ने भी किया । साम्राज्य के भ्रन्य राजाओं 
ने भी अपना अपना अधिकार बिना किसी अढ्चन॑ के प्रजा 
फो सौंप दिया । 

शासन की बागढेर पाते ही एबर्ट ने शीघ्र ही छः समभ्या 
को एक सभा स्थापित की और घोषणा की कि शीघ्र ही संपूर्ण 
जन राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सभा बुल्ञाई जायगी जे। नवीन 
लर्मन शासनप्रणाल्ी का निर्माण करेगी। यह छः सर्स्यों 
की सभा कास-चलाऊ सरकार कहलाई | 


( १०० ) 

एबटे की घेषणा के अनुसार जनवरी सन्‌ १७८१८ में 
शासनप्रशा्ञी निर्माष करने के लिये जमनी की प्रतिनिधि सभा 
की बैठक हुई। इस सभा मे कुछ ४२३ सभ्य चुने गए थे 
जिनमे ३८ स्त्रियों थी। सभ्यों को चुनने में प्रत्येक बालिग ख्री- 
पुरुष को मत देने का अधिकार था। पझगल्ले ही महीने में 
विश्रामर मे, इस सभा ने शासनप्रणाक्षो बनाने का काये आरंभ 
किया । ३१ जुलाई सच १८१८ को यह कार्य पूरा हो गया, 
और ११ दिन बाद ही नवीन शासनणाली काये रूप मे 
परिणत दो गई | प्रतिनिधि सभा से पास दोने के बाद यह 
जनता की राय क॑ लिये उसके समक्ष नहीं रखी गई । 

इस नवीन जमेन शासनप्रणात्षी ने जमनी मे राष्ट्रसंघट- 
नात्मक शासनपद्धति दी स्थापित की । दम पिछले परिच्छेद मे 
देख चुके हैं कि सन्‌ १८१५८ फे पूर्व जन 
खाम्राज्य भी राष्ट्रसंघटनात्मक राज्य 
कहक्षाता थ;; किंतु वास्तव से इस राष्ट्रसंघटन मे सच्चे राष्ट्र- 
संघटन का धद्द सबसे प्रथम गुण नही था जिसके बिता 
हम किसी राज्य को ठीक वरद्द से राष्ट्रसंघटनात्मक नहीं 
क़दद खकते। वह यह कि जमेन राष्ट्रसंघटन में जो जे! 
राज्य शामिल्ष थे, थे बराबर बराबर नहीं थे प्लौर न उनको 
बराबर अधिकार 'ही मिल्ले थे। प्रशिया सबसे बड़ा था 
ग्रैर इस कारण उसको विशेष अ्रधिकार भी प्राप्त थे। 
नवीन जर्मन शासनपद्धति के निर्माणकर्ताओं ने जमेनी को 


नवीन जमेन राष्ट्रसेघटन 
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सच्चा राष्ट्रसंघटनात्मक राज्य बनाने का प्रयक्ञ किया और 
उन्हेंने प्रशिया को ६-७ छेाटे छोटे राष्ट्रों में विभक्त करने का 
इरादा किया। कितु जनता को यह पसन्द न था। लोग 
प्रशिया को विभक्त करने को तैयार नही थे। फत्ष यह हुआ 
कि प्रशिया का राष्ट्र वे! जैसा का तैसा रद्दा, किंतु जर्मन राष्ट्र- 
संघटन मे उसका अधिकार पहले जैसा अपरिमित नहीं रह 
सका। उसके बहुत से अधिकार कम कर दिए गए। अब 
नवीन राष्ट्रलभा ( रीशस्तेत ) पर उसका इतना कब्जा नहों है 
जितना कि पुरानी बुंदेखेत पर था । 

यद्यपि ऊपर से देखने मे नवीन राज्य राष्ट्रसंघटना- 
त्मक है, तथापि वास्तव मे हम उसे राष्ट्रसंघटनात्मक नहीं 

कल विद तक कह सकते | प्राचीन शासनपद्धति में 
शासन पे लीक शासन का मुख्य अधिकार भिन्न मिन्न 
राज्यों फे हाथ में था और केंद्रीय सर- 
कार के हाथ मे वहुत कम अधिकार थे । यदि केंद्रोय सर- 
कार वहुत बह्ञशाल्ी मालुम द्वोती थी, ते इसका कारण यही 
था कि ज्लोग सम्नाट्‌ के अधीन केंद्रीय सरकार और प्रशिया के 
राजा के नीचे प्रशियन सरकार मे कुछ मेद नहीं समझते थे; 
' क्योंकि, जैसा हम घता ही चुके हैं, प्रशिया का राजा और 
जर्मन सम्राट्‌ एक ही व्यक्ति था और साम्राज्य मे प्रशिया बहुत 
ही घढा था। किंतु इस लंवीन शासनप्रणाल्ली फे अनुसार अब 
शासनाधिकार भिन्न भिन्न राष्ट्री से खिसककर केद्रीय सर- 
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कार के ह्वाथ में थ्रा गया है। श्रब भिन्न भिन्न राष्ट्र संपूर 
जर्मन जनता फी ही इच्छा पर राज्य फरते हैं और केवल उन्हीं 
से संबंध रखनेवाले विषय बहुत थोड़े हैं। कई ज्लोग ते 
यह प्रश्न भी करते हैं कि नवीन जमन-शासनप्रणाल्नी फो 
राष्ट्रसंघटनात्मक कहना ठीक है अथवा नहीं ? यह ते सल्य 
है कि यदि केंद्रीय सरकार वीमर-शासनपद्धति द्वारा प्रदत्त 
सारे अधिकार जमाने लगे ते! मिन्न मिन्न राष्ट्रों के अधिकार में 
कुछ मी नहीं बच रहेगा। उस प्रवस्था में मिन्न मिन्न राष्ट्र 
एक बड़े राष्ट्र के मिन्न मिन्न प्रांत के ही सदश हो जायेंगे, जिन्हें 
केवल अपनी केंद्रीय सरकार की प्राज्ञा ही भानने का अ्रधि- 
कार बच रहेगा । ः 
नई शासनप्रणाली के अंगों का वर्शन करने के पहले हम 
यह बताना चाइते हैं कि नवीन शासनप्रणाज्ञी किस तरह 
बदक्षी जा सकती है। पहले ते! जमेन 
नहे शाध्नप्रयाक्षी पार्लिग्रेंट की देने सभाएँ अपने अपने 
किस अकार बदली जा | . .. 
सकती है है वोटों से कोई भ्रदक्न बदक्व कर सकती 
हैं। कितु यदि प्रतिनिधि सभा के किसी 
प्रस्ताव पर राष्ट्रसभा सहमत नहों होती, ते वह प्रस्ताव दे 
हफ्ते बाद राज्यनियम बन जाता है, बशर्ते कि राष्ट्र सभा 
जनसम्मति के लिये उस प्रस्ताव को रोकना न चाहे | 
अ्रगर जनसरूम्मति के लिये वह प्रस्ताव रोक लिया जाता है और 
यदि उसे जनता पास कर दे ते बह राज्यनियम द्वो जाता है, 
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अन्यथा नही। दूसरे, जनता को खय॑ भी शासनपद्धति के 
घदलने का प्रस्ताव करने का अधिकार है। इस' प्रस्वाव का 
निर्णय जनता ही करती है। परंतु यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिए कि जहाँ शासनपद्धति बदलने के लिये जनसम्मति लो 
जाती है, वहाँ जितने कुछ्न रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनकी ही बहुसंख्या 
होनी चाहिए, न कि उनकी जितने कि वास्तव मे वोट देते हैं । 
जन शासनपद्धति .की सर्वप्रथम यही घोषणा है कि 
जर्मन राष्ट्रसघटन प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है प्रौर 
उसके सारे राजनीतिक भ्रधिकार जनता से ही प्राप्त हैं। राष्ट्र- 
संघटन के प्रत्येक राष्ट्र का भी प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक 
राज्य दोना आवश्यक है। इनको प्रजा के प्रति उत्तरदायी 
मंत्रिसभा रखनी होगी और अपनी व्यवस्थापिका सभा के प्रति- 
निधि चुनने के लिये सब बालिग ख्त्री-पुरुषो फो प्रत्यक्ष, कितु 
गुप्त रीति से, मत देने का अधिकार द्वोगा! प्रतिनिधि चुनने में 
जनसंख्या का कुछ खास अलन्ुपात रखना भी आवश्यक 
होगा। उपयुक्त हद के अंदर प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है कि 
वह चाददे जेसी अपनी शासनपद्धति निर्माण करे । 
हम ऊपर कद् आए हैं कि कोंद्रोय सरकार फे पास ही 
शासन के मुख्य प्रधिकार हैं। कितु यह किस प्रकार है ? शासन- 
पद्धति के अनुसार कुछ निद्िष्ट शक्ति 
जिम केंद्रीय सरकार को प्राप्त है और विशिष्ट 
शक्ति राष्ट्र को श्राप्त है। किंतु अन्य राष्ट्संघटनात्मक राज्या के 
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मुकाबले जमनी का शक्तिसंविभाग कुछ भिन्न है| अमेरिका में 
केंद्रोय सरकार को कुछ शक्ति प्राप्त है प्लौर इसफ अंतर्गत 
जितने विषयहैं, वे सब करीब करीब एक से ही माद्दालय के हैं। 
किंतु जमेनी में थे विषय कई प्रकार के हैं। प्रथम श्रेणी के 
विषय वे हैं जिनमे केद्रीय सरकार को पूर्ण प्रधिकार है भार 
उनमें राष्ट्रीय सरकारों का बिलकुल हस्तक्षेप 'नहीं है। 
ट्वितीय श्रेणी में वे विषय आते हैं जिनमें जब तक केंद्रीय सरकार 
कुछ हस्तच्षेप न करे, तब तक राष्ट्रोय सरकार फ़ो उन पर पूर्ण 
अधिकार है। कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनमे किसी विशेष भ्रवस्था 
में केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकार के मामल्लों में हस्तक्षेप 
करने का अ्रधिकार है; अर्थात्‌ ऐसे विषय बहुघा राष्ट्रीय सर- 
कार के ही अधिकार में हैं, किंतु विशेष अवस्था प्राप्त दोने पर 
उन्हें केंद्रोय सरकार अपने हाथ में ले लेती है। इनके अति- 
रिक्त केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकारों के त्विये मूल सिद्धांत 
स्थापित करने का भी अधिकार है। इनके ऊपर राष्ट्रीय 
सरकार भझपनी पपनी इच्छा के अनुसार चक्त सकती है। 
झेत मे फेद्रोय सरकार पर शासनपद्धति द्वारा कर लगाने के 
सहश महत्वपूर्ण विषय मे कोई विशेष शकावट नहीं है। 
जो कुछ रुकावट है भी, वह यंद्वी है कि खर्च करते वक्त 
केंद्रीय सरकार को उस खास राष्ट्र की भावश्यकताओं की ओर 
ध्यान देना चाहिए जिसका रुपया वह खर्च करती है। 
, जिन विषयों मे केंद्रीय सरकार ( जर्मन रीश ) को ही पूर्ण 
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रीतिं से देखना पड़ता है, वे ये हैं --विदेशसंबंधी, उपनिवेशसंबंधो, 
रा, सिक्का चलाना, पोस्ट आफिस , वार, टेशीफोन, नागरिक 
तथा विदेशीय निवासी ( (धमरंबधाशा्री) धाते 00% 0७॥०0), 
प्रपराधियों को देशनिकाज्ञा देना, जमेन निवासियों का 
वाहर जाना और बाहरवाल्ों का जसेनी में आना ( 7शिांहु- 
#४7070 ध00 पाएं हएशंपं०ा ) और बेचने के सामान पर 
कर लगाना ( 7४४ )। इनके अतिरिक्त जिन विषयों मे केंद्रीय 
सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, वे बहुत हैं । इनमे सामाजिक 
भलाई और जातीय रक्ता संबंधी विषयों मे एकता बनाए 
रखना मुख्य है। जिन विषयों में केद्रोय सरकार को मूल 
सिद्धांत स्थापित करने पड़ते हैं, उनमें कर-संबंधों मुख्य है। 
अतः यह स्पष्ट है कि यदि केंद्रीय सरकार रत्तो रत्ती अपनी 
शक्ति काम सें लाने क्गे ते राष्ट्रीय सरकारों के पास बहुत 
ही कमर शक्ति बच रहेगी। 

किसी राष्ट्रसंघटनात्मक शासनपद्धति मे जब भिन्न मिन्न 
रष्ट्रो और केद्रीय सरकार के बीच शक्तिसंविभाग होता है. 
तब यह खाभाविक ही है कि एक ऐसी संस्था की भी स्थापना 
की जाय जो इस बात का निर्णय कर सके कि केंद्रीय सरकार 
शोर धष्ट्रीय सरकार अपनी अपनी हृद से बाहर ते। नहीं गई । 
कभी सी देनों सरकारों में इस विषय पर झगड़ा भी हो 
जाता है। इस भगड़े को दूर करने के लिये अमेरिका मे ते। 
चहोँ कासबसे वहा न्यायात्ञय ही अधिकारी है, किंतु ज्नी 
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में वहों के सबसे बड़े न्‍्यायाज्यय को यह अधिकार प्राप्त नहीं 
है। वहाँ इस प्रश्न के हल करने के लिये एक विशेष न्याया- 
क़य है। इसमें प्रतिनिधि सभा तथा बड़े न्‍्यायात्ृय के ही 
सदस्य और न्‍्यायाधोश बैठते हैं। इस विशेष न्यायात्षय का 
भ्रध्यक्ष प्रधान द्वारा नियुक्त किया जाता है | 

नवीन शासनप्रणाज्ञी के अनुसार जमेनी में एक कार्यकारिणो 
सभा, एक व्यवस्थापिका सभा प्लौर एक सदर न्यायात्षय 
( 877०४७ 007४ ) स्थापित हुआ है । 
राज्य का सुख्य भ्रधिकार प्रधान को मिश्षा 
है । प्रधान को चुनने के लिये प्रत्येक स्त्रो पुरुष को प्रत्यक्ष मत 
देने का अधिकार है। प्रधान की अवधि सात वर्ष की होती 
है, किंतु वह पुनः भी चुना जा सकता है! जर्मन शासनपद्धति 
के झनुसार यहाँ फोई उपप्रधान नहों चुना जाता । जब कभी 
प्रधान की जगह खाली हो। जाती है, तवव उसका काये कानून के 
मुताबिक चलता रहता है। तुरंत ही नया प्रधान चुना जाता 
है ग्लौर वह भी पूरे सात वर्ष फे लिये प्रधान होता है | 

प्रधान के निर्वाचन की रीति भी ध्यान देने योग्य है। 
लेकिन यद्द भी बता देना आवश्यक है कि शासनप्रदात्ी 
द्वारा कोई विशेष रीति निर्दिष्ट नहों की 
गई है। शासनपद्धति ते सिर यहो 
निर्देश करती है कि प्रधान साते जर्मन 
जनता द्वारा चुना जांयगा। निर्वाचन की सारी रंति मुख्य 


अचान 


प्रधान सुनने की 
रीति 
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सरकार के राज्यनियम के अनुसार है। जैसा नियम आज- 
कह्ल प्रचलित है, प्रधान के निर्वाचन के लिये बहुधा दो बार 
चुनाव द्ोता है। यदि पहले चुनाव मे ही किसी व्यक्ति को 
बहुत ज्यादा वेट मिल्क जायें तो वह उसी निर्वाचन से 
प्रधान बन जाता है, परंतु जब उम्मेदबारों मे किसी एक का 
विशेष बहुमत नहाों द्वोता, तब १५ दिन बाद दुबारा चुनाव 
होता है। इसमें जिसे बहुमत प्राप्त हो, वही प्रधान का पद 
अहदण करता है। 

प्रधान अपनी अवधि से पहल्ते भी पदत्याग करने फे लिये 
बाध्य किया जा सकता है। इसके दे तरीके हैं। पहला ते 
खदर-न्यायात्षय मे मुकदमा ([7776४०७॥॥७॥४) चलाकर भ्रौर 
दूसरा प्रतिनिधि सभा और जनता के प्रस्ताव के द्वारा। प्रधान 
को पदच्युत करने का जमेन्री का यद्द दूसरा तरीका बिलकुल 
नवीन ही है| अमेरिका मे गवर्नर को जनता के प्रस्ताव द्वारा पद- 
च्युत किया जा सकता है, परंतु प्रधान को नहीं । जर्मनी ही एक 
देश है जिसका प्रधान जनता के प्रस्ताव से पदच्युत भी हे सकता 
है। पहले ते प्रतिनिधि सभा ३ मत से प्रघान के पदच्युत करने 
का प्रस्ताव पास करती है। इसके उपरांत यह प्रस्ताव जन- 
सम्मति के लिये भेजा जाता है। जनसम्मति यदि पास कर 
देती है ते प्रधान को अपना पद छोड़ देना पढ़ता है । पर॑तु 
यदिं जनसस्मति ने प्रतिनिधि सभा का प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं किया, ते प्रधान को अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता, 
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उल्लटे उसे उस तारीख से सात वर्ष तक की नवीन अवधि मिले 
जाती है। साथ ही प्रतिनिधि सभा को भी नवीन सभ्य 
चुनवाने पढ़ते हैं। यह एक विचित्र विधि है और इसमे 
प्रधान को सामूल्ी सी धात पर पदच्युत द्वोने का डर नहीं है । 

कागज पर तो प्रधान के लिये बहुत कुछ शक्तियाँ लिखी 
हुई हैं, परंतु वास्तव में मंत्रियों का उत्तरदायित्व उन शक्तियों का 
सारा सार निकाल लेता है । प्रधान की 
प्रत्येक आज्ञा पर महामंत्रों वा अन्य किसी 
मंत्री का हस्ताक्षर द्वोना प्रावश्यक है। इस हस्ताक्षर से संत्री 
अपने सिर पर उस आाज्ञा का उत्तरदायित्व ले लेता है और 
इसके लिये वह प्रधान के प्रति नहों किंतु प्रतिनिधि सभा क॑ 
प्रति उत्तरदायी देता है। इसका फल्ष यद्द द्वोता है कि प्रधान 
फोई ऐसी आज्ञा नहीं निकाल सकता जो प्रतिनिधि सभा क॑ 
भ्रनुकूल न हो; क्‍योंकि यदि प्रतिनिधि सभा की अनुकूल नहीं 
है, ते उस पर कोई मंत्री हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं 
दहोगा--उसके हस्तातचर कर देने पर उसे उत्तरदायी बनना 
पड़ेगा और प्रतिनिधि सभा के प्रतिकूल होने पर उसे भ्रपना 
पद दाग करना पड़ेगा। अ्रतः यद्यपि प्रधान के! राज्यनियम 
को कार्य में परिणत कराना, जनता में शांति स्थापित करना, 
जमन राष्ट्रसंघटन फे विदेश संबंधी काये करना, संधि करना 
इत्यादि अधिकार श्राप्त हैं, तथापि इनमे प्रधान मनमानी नहीं 
कर सकता। लड़ाई छेड़ने भौर शांति स्थापित करने में 


प्रधान की शक्ति 
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प्रधान का काई अ्रधिकार नहों है। यह काम प्रतिनिधि सभा 
के मत से ही दे! सकता है । 

राज्यनियर्मों के बनने मे प्रधान के हस्ताक्षर की आवश्य- 
कता नही होती। किंतु कोई नियम तभी राज्यनियम 
बनता है जब प्रधान उसको प्रकाशित कर देता है। प्रधान 
को अधिकार है कि बच्द ख्य॑ प्रकाशित न करके किसी 
नियम को जनसस्मति के लिये भेज दे; और वह नियम 
तब तक राज्य-नियम नहीं बनता, जब तक जनता उसे पास न 
कर दे। किंतु यहाँ सी यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 
भी प्रधान को पहले किसी उत्तरदायी मंत्नो के हस्ताक्षर 
लेना आवश्यक है। प्तः यह स्पष्ट है कि प्रधान के हाथ में 
वास्तव मे बहुत कम शक्ति है। किंतु बहुत कुछ संभावना है 
कि प्रधान की कुछ शक्ति बढ़ाई जाय | 

महदामंत्रो प्रधान द्वारा नियत किया जाता है। शासन- 
पद्धति के अनुसार उसे सरकार की नीति का निेय करना 
पड़ता है और इसके लिये उसे प्रति- 
निधि सभा के प्रति उत्तरदायो भी होना 
पड़ता है। वह अपने मातहत मंत्रोगण 
नियुक्त फरता है। ये मंत्री और महामंत्रो मिलकर मंत्रि- 
सभा बचाते हैं। इस नंत्रिसभा को एक साथ और, प्रत्येक 
मंत्री को पृथक पृथक प्रतिनिधि सभा फे बहुमत का आसरा 
रखना पडता है। 


महामंत्री 
(जआह्रा०0)0', 
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मत मिलता है। कितु हर एक राष्ट्र को कम से कम एक 
मत अवश्य मिल्षता है, चाहे उसकी जनसंख्या दस लाख से 
कम क्यों न हो; भार कोई राष्ट्र कु सम्यों के है से ज्यादा 
एक साथ नहीं भेज सकता, चाहे उसकी संख्या कितनी 
ज्यादा क्‍यों नहो। यह केवल प्रशिया की शक्ति परिमित 
करने फे लिये उपाय है! प्रशिया के लिये केवल यददी एक 
रुकावट नहीं है। प्रशिया फो जितने मत प्राप्त हैं, उनमे से 
केवल्न आधे ही उसकी मंत्रिसभा के मंत्रियों द्वारा गिने जायेंगे, 
बाकी आधे प्रशिया के प्रतिं मे बट जायेंगे ! 

नवीन राष्ट्र सभा मे प्राचीन राष्ट्र सभा के सारे दोष 
निकाक्ष दिए गए हैं। इसकी बैठक बहुधा जनता के लिये 
खुली हुई द्वोती हैं। सत भी प्रत्येक सभ्य के ही इच्छानुसार 
लिया जाता है। किसी राष्ट्र को कमेठियाँ बनाने का 
विशेष अधिकार प्राप्त नही है। ' 

बहुधा धन्य देशों मे राष्ट्र सभा का काये प्रतिनिधि सभा 
के बिललो फो दोहराने, सुधारने भर रोकने का हुआ करता 
है। परंतु जमन राष्ट्र सभा का मुख्य कारये ते प्रथम ही बित्ञ पेश 
करना है। मंत्रिसभा पहल्ले अपने प्रस्ताव राष्ट्र सभा के पास 
भेजती है। फिर उसको राय फे साथ वह प्रस्ताव प्रतिनिधि 
सभा में जाता है। राष्ट्र सभा स्वय कोई प्रस्ताव मंत्रिसभा को 
दे सकती है कि वह उसे प्रतिनिधि सभा के समत्ष रख दे । 
संत्रिसभा अपनी राय के साथ उसे प्रतिनिधि सभा के सामने 
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रख देती है। किंतु राष्ट्र सभा को राज्यनियम बनाने का प्रधि- 
कार त़हीं है। यह ते प्रतिनिधि सभा के ही अधिकार में है | 
राज्यनियम के लिये देने सभाश्रों की सम्मति झावश्यक नहीं 
है। “ प्रतिनिधि सभा द्वारा पास हे! जाने पर उसे राष्ट्र सभा 
की सम्मति के लिये भेजे जाने की जरूरत नहीं है। बहुधा 
वह प्रधान के पास भेज दिया जाता है श्लौर उसके प्रकाशित 
करने पर १४ दिन बाद वह काये में ज्ञाया जाता है । किंतु, 
इसी बीच, राष्ट्र सभा को यह अधिकार है कि वह मंत्रिसभा 
के पास अपनी असम्मति भेज्न दे । ऐस। करने पर वह राज्य- 
नियम पुनः प्रतिनिधि सभा के पास भेज दिया जाता है। 
यदि दोनों सभाध्नों की सम्मति एक नहीं हुई ते! प्रधान उसे 
जनसस्भति के किये मेज सकता है। यदि नहीं भेजे ते 
वह नियम राज्यनियम नहों बनता, बशंतें कि प्रतिनिधि सभा 
| घहुमत से राष्ट्र सभा के विरोध को सानने के लिये तैयार 
न हो। उस भअ्रवस्था मे या ते प्रधान को उसे प्रकाशित फरना 
पड़ता है या जनसम्म्ति के लिये भेजना ही पड़ता है ! 

सभ्‌ १६१८ के पहल्ले यह सभा पालिंसेट की श्रधिक 
शक्तिशाली सभा नहीं थी; परंतु नवीन शासनप्रणाली का 
इसे दो अधिक शक्तिशाली बनाने का 
ध्येय रहा है। इसकी झवधि चार सात 
की होती है। इसके सभ्य चुनने का 
प्रत्येक वाज्षिग ज्ी-पुद्ध को अधिकार है। निर्वाचन बिलकुल 


प्रतिनिधि सभा 
(७०४9९) 
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सीधा तथा गुप्त रीति से होता है और जनसंख्या के भ्राधार 
पर होता है। यदि चुताव की विधि पर कुछ लिख दिया 
जाय ते अनुचित न होगा । 

संपूर्ण जर्मनी ३४ जिल्लों मे विभक्त है। प्रत्येक जिल्ला 
प्रति ६० $2०० बोट देनेवालों फे पीछे एक सभ्य चुनता है || 
इसलिये प्रतिनिधि सभा के सभयों की फोई खास संख्या 
निर्दिष्ट नहीं है भ्रौर न यही निष्िष्ट है कि प्रत्येक जिल्ले से 
कितने प्रतिनिधि आबेगे । यह ते! वेट देने के समय आत्ते- 
बाल्षे वोटरों की संख्या पर निर्भर है। श्रत्येक राजनीतिक 
दक्ष भ्रपने दल फे कुछ उस्मेदवारों की एक सूची बनाता है। 
यह सूची जिल्लों के उम्मेदवारो की होती है। इस प्रकार की 
सब दल्लों की सूचियाँ मत देने के काडोँ पर छप जाती हैं भौर 
प्रत्येक मतदाता किसी खास पार्टी की पूरी सूची के लिये अपना 
मत देता है। श्रद्मंग अल्लग उस्मेदवार पर मत नहीं दिया 
जाता। जब सब मत दे चुकते हैं, तब यद्द देखा जाता है कि 
कितने कितने आदमियेों ने किस किस सूची पर मत दिए हैं । 
फिर उनसे से ६० 3९०० मतदाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि 
उस्र सूची में से निकात्ष लेते हैं; जैसे समष्टि-वादियों को 
सूचो के लिये यदि १,८१,००० मतदाताओं ने मत दिए हैं, 
ते इस सूची में से पहले के ३ नाम प्रतिनिधि दो जायेंगे | 

कितु जे वोट इसमे बचते हैं, उनका क्या होता है ? ये 
३४ जिले मिज्ञाकर सात बड़े बड़े भागों मे विभक्त हैं | प्रत्येक 


शा०--चद 
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भाग के बचे हुए वोट जोड़े जाते दैं। यदि जोड़ ६०,००० 
से ऊपर श्राता है, ते उन्तमें से श्रति ६०,००० पीछे एक 
प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। जिस जिम्र दल्ल फी सूचियों 
पर ६०,००० से ऊपर भत आवेंगे, उस उस दल्ल के ही भ्रनुपात 
से प्रतिनिधि लिए जायेंगे। इन विभागों से घचनेवाले वोदों 
को एक में जोड़ते हैं श्रैर उसी तरह फिर ६०,००० पीछे एक 
प्रतिनिधि चुन छेते हैं। फिर भी यदि कुछ शेप वचता है ते। 
३०,००० से श्रधिक द्वाने पर उस दल्ल का एक वोट और 
मिलता है । किंतु ल्ाथ ही यह ध्यान में रहे कि इस प्रकार 
जाड़ने पर किसी ढल्ल का उस संख्या से ज्यादा श्रतिनिधित्त 
नहीं दिया जायगा जितनी संख्या उसक ३५ जिलों से चुने 
हुए प्रतिनिधियाँ की ह्वागी । इससे यह स्पष्ट होगा कि 
प्रत्येक दक्त को अपनी भ्पनी ताकत के शभ्रजुसार प्रतिनिधित्व 
प्राप्त दे जाता हैं। इस विधि का एक गुण यह भी है कि 
सोग व्यक्तियों के लिये मत न देकर सिद्धांतों पर मत देते हैं । 

प्रतिनिधि सभा अपने नियम झाप घनाती है और झपना 
अध्यक्ष भी खर्य ही चुनती हैं। इस सभा फे सभ्यों का 
चेतन राज्यनियस द्वारा निश्चित होता दै। प्रतिनिधि सभा 
की कई छोटी छाटी कमेटियाँ द्वोत्री है जिनमें प्रतिनिधि सभा 
के प्रायः सब दल अपनी अपनी प्रधानता से जगह पाते हैं। 
खब मुख्य मुख्य प्रस्ताव श्रार विज् पदले इन कमेटियों में विचार 
जाते हैं प्रौर इसके उपरांत रीशटेग तथा प्रतिनिधि सभा में उन 
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पर विचार होता है । धहुधा प्रतिनिधि सभा का मुख्य दल अतग 
से भी मुल्य मुख्य प्रस्तावों पर विचार फर लेता है और इनका 
निर्णय कमेटी श्र प्रतिनिधि सभा मे भी पास हो जाता है । 
जमेनी मे दे। प्रकार के न्‍्यायाक्षय हैं। एक ते वे जो 
साधारणत: न्याय करते हैं और दूसरे वे जे! शासन संबंधो 
मामलों की देखभाज्ञ करते हैं। साधा- 
रण न्यायात्षयों में सबसे बड़ा सदर 
न्‍्यायाज्ञय ( 8777७76 000+ ) है। उसी फे नीचे सिन्न 
भिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय न्‍्यायाक्य हैं। सदर न्यायाज्ञय फे 
अतिरिक्त दूसरा केंद्रीय न्‍्यायाज्ञय नहीं है । 
जमेन शासन-प्रणात्षी की सबसे विचित्र बात यह है कि 
यहाँ राज्य के हाथ मे राजनीतिक शासन के साथ साथ आर्थिक 
हे शासन भी है। जिस प्रकार राजनीतिक 
फाये के लिये व्यवस्थापिका सभा है, उसी 
प्रकार आर्थिक शासन के लिये भी. राष्ट्रसंघटन की एक 
आशिक समिति है। यह सत्य है कि इल समिति की उतनी 
शक्ति नहीं है जितनी राजनीतिक पालिंमेट की है; परंतु 
फिर भी अथे संबंधो राष्यनियभों के बनाने में गैर उनके शासन 
में इस समिति का वहुत हाथ है । इस समिति को अधिकार 
है कि वह मंत्रिसभा के पांस किसी अथे संबंधी प्रस्ताव पर 
अपनी राय भेजे या ख़यं अधे संबंधो कोई प्रस्ताव ही भेजे । 
इसकी राय और प्रस्ताव मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के समक्ष 


आधिक समिति 
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पेश कर देती है। किसी निर्णय पर आने के पहले प्रतिनिधि 
सभा को इस राय पर ध्यान देना भ्रावश्यक है। प्रतिनिधि 
सभा को भी यदि फोई आध्िक राज्यनियम बनाना होता है, 
ते वह पहले उसे आशिक समिति के ही पास उसकी राय 
के लिये सेजती है । 

आजकल आधिक समिति में कुल ३२६ सदस्य हैं। इनका 
निर्वाचन भी ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक जिले में कई 
स्थानीय मजदूर समितियाँ और सालिक समितियों हैं| शासन- 
पद्धति के अलुसार प्रत्येक जिले की स्थानीय मजदूर तथा 
भात्षिक समितियों अपने अपने प्रतिनिधि मेजकर एक एक 
जिल्ा-मजदूर समिति और जिज्ञा-मालिक समिति बचावेंगी। 
ये जिला ससितियाँ संपूर्ण जमेन राष्ट्रटसंघटन की आर्थिक 
समिति के लिये अपने अपने प्रतिनिधि भेजेंगी। वालये ' 
यह कि राष्ट्र:संघटन की आराधिक समिति मे मजदूर जिला 
समिति तथा माज्षिक जिल्ला समिति दोनों के प्रतिनिधि 
होंगे। यद्यपि सन्‌ १७१८ की शासन-प्रणाली ने इन 
समितियों की स्थापना की झ्राज्ञा दी है, तथापि अभी जिला 
समितियों स्थापित नहीं हो। पाई हैं। अतः आर्थिक समिति 
से आजकल्ल स्थानीय मजदूर तथा मालिक समितियों के 
ही प्रतिनिधि हैं। इन समितियों को रखने मे राज्य 
की नीति यह है कि धीरे घोरे जमेनी मे साम्यवाद 
स्थापित हो जाय । 
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उपयुक्त बणेन के उपरांत जमनी के भिन्न सिन्न दलों का 
इतिहास भी लिखना आवश्यक ग्रतीत होता है। सम्नाद के 
जमाने मे जर्मनी मे बहुत से दल थे और 
205७3. दक्षियीय ( फ20+ ) “और वामीय 
(7.७() [के वीच में नरम गरम थे ! बिलकुछ दक्षिण में अत्यंत 
संकुचित ( 48782 0708 थया। (४0रा8७एकप्रए88 ) द्व था । 
इनकी शक्ति देहाती जिज्लों के प्रतिनिधियों में थी । यद्यपि 
इनकी संख्या अधिक नहीं होती थी, तथापि इनसे एकता होने 
फे कारण ये काफो शक्ति रखते थे। ये प्राचोन एकसचात्मक 
राज्य के कट्टर हामी थे। इनके बाद छुछ कम संकुचित 
विचाखाल्यो का दक् था। ये 7788 00॥8४ए४४ए९४ 
कहताते थे । 
इनके बाद एक तीसरा दक्ल था जो मध्य ( 060७ ) 
और धार्मिक दक्ष कहल्लाता था। थे रोमन केथेशलिक मत के 
थे और इस दछ् की उत्पत्ति विस्मा्क के समय मे हुई थी, जब 
, पिस्मार्क ने रोमन फेथेज्िक मतवाल्ञो का विरोघ किया था । 
इनकी भुख्य शक्ति रुहर, बंवेरिया तथा अन्य दक्षिणी 
राष्ट्रों में थी । 
वाम भाग की ओर बढ़ते हुए मध्यम ओ्रेणी की जनता से 
शक्ति पानेवाज्ते उन्नत तथा उदार दक्नवाज्ञे ( 72708798४65 


# संकुचित विचारचात्षे । 
| उदार विचारवाले । 
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धाते ४४०7७ 7/08/808 ) थे ।झत में समष्विदियों 
( 80०४) .067700/8/8 ) का दल था जो लडाई के पहले 
सबसे ज्यादा वामीय और गरम था । प्राचीन प्रतिनिधि सभा 
में उपयुक्त छः दल ही थे। कितु सब १८१२ के निर्वाचन 
में धार्मिक दल्तवात्ले प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि सभा में श्रधिकता 
थी। संपूणे प्रतिनिधि सभा के सभ्यां में इस दक्ष की 
संख्या है थी। राज्यकाये बीच फे दलवात्लों के ही हाथ में 
था। शासन काये मे संच्‌ १७४१४ के पहले किसी कट्टर 

समष्टिवादी की भाग नहीं मिल्ञता था | 
महासमर के समय जर्मनी में नया निर्वाचन नहीं हुआ | 
सन्‌ १<८१२ का ही निर्वाचन झंत तक चलता रहा। फिर 
सन्‌ १८१८ में शासन-प्रणाज्ञी निर्माण करने के लिये प्रतिनिधि 
महासभा फ्रे लिये नया निर्वाचल हुआ । पुराने दक्ष नए नए 
नाम रखकर पुनः सामने आए। फितु इनके अतिरिक्त एक 
दल और उत्पन्न छुआ जे समष्टिवादियों से भी ज्यादा गरम 
था। यह स्वतंत्र साम्यवादियों ([7797970976 900 ५)808) 
का दल था। जो दक्ष अधिक संक़ुचित विचार का नहीं था, 
बह उदार दलवालों से मिल्ष गया। अतः घीमर महासभा में 
भी छः: दक्ष उपस्थित थे । शासन-पद्धति के निर्माण में बीच के 
दक्ष आपस में मिल्ष गए और अत्यंत दक्तिणीय तथा अत्यंत ' 
बामीय ( 7९७६॥008]88 70 9009७000॥6 8009॥8& 9 
इस संघटन से दूर रहे । प्राचीन जर्मन महामंत्री ने, कैसर के 
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सम्नाटू पद छोड़ने पर, राज्य की बायडोर सम्वादियों के नेता 
एघट के हाथ से दो थी | 

सद १८४२० में नवीन प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन हुआ। 
इसमे भी समश्विदियों (8099) 70207008४8 ) की बहु- 
संख्या थी। छुछ सभ्यों में इनकी संख्या ११२ थी, भ्र्थात्‌ 
६ हिस्सा। सब १६२४ तक कई मंत्रिसभाएँ बनों और दीं, 
परंतु इन पर इस सध्य दलों ही का कब्जा था| 

मई सन्‌ १४२४ में फिर नया निर्वाचन हुआ । समष्ठि- 
वांदियों की शक्ति घट चली थी भर दोनों श्रेर के गरम दल्- 
वालों की शक्ति वढ़ रही थी । किंतु निर्वाचन में फिर भी 
भध्य दक्ों की ही संख्या अधिक रही । यद्यपि मध्य दल्तां 
के लोगों की संस्या अधिक थी, तथापि इतनी अभ्रधिक न थी 
कि भ्रन्य सब दत्तों को दबा रखती । इससे न ते! गरम दल्ल- 
वालों का ही कब्जा रह सकता था और न नरम दक्षवालों का 
ही। फल यह हुआ कि दिसंबर सथ्‌ १६२४ मे पुनः नया 
निर्बाचन करना पड़ा। कितु ते भो दोनों तरफ के गरम 
दक्षवात्रों की कुछ हार रही। फिर भी मध्य और नरम दक्- 
वालों का अधिकार उचित रीति से नहीं जमने पाया था। दक्तिण 
ओर के दक्तवाले मध्य दक्लवात्ञों के मौके पर काम नही देते 
थे। नतीजा यह हुमा कि कुछ काल तक तो मंत्रिसभा ही 
नही रही; परंतु अंत मे प्रत्यंद संकृचित दक्ष को ही मंत्रि- 
सभा मे प्रधानता प्राप्त हुई | 
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इससे स्पष्ट है कि जर्मनी में संक्ुचित दक्षवात्ञों का प्रभाव 
धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। राष्ट्रसंघटन का प्रधान भी इसी 
दक्ष का है। इनकी नीति वही है जो प्राचीन जमेन 
साम्राज्य की थी। इनको पुरानी बातें भूल्ली नहीं हैं भौर ये 
पुन; जमनी की सेनाशक्ति बढ़ाना चाहते हैं श्रौर महासमर में 
की, जमनी की हार का बदला लेना चाहते हैं! जमनी की 
' प्रगति से ते ऐसा ही मालूम होता है कि शायद इस दल् का 
जार भर बढ़े | अरब वे कुछ ऐसी भी राय सामने आने लगी 
है कि वीमर शासन-प्रणात्ी में कुछ हेर फेर करना चाहिए | 
ऐसी दशा में जमेनी का भविष्य कया द्वोता है, से 
देखना चाहिए | 

जर्मन राष्ट्रसंघटल की नवीन शासन-प्रशाली देखने के 
बाद भिन्न मिन्न राष्ट्रों की शासन-प्रणाल्ली पर भी कुछ कंइना 
आवश्यक प्रतीत होता है।' हम ऊपर 
बता ही चुके हैं कि वीमर शासन-पद्धति 
के अनुसार भिन्न मिन्न राष्ट्रों के। भ्रपनी अपनी शासन-प्रणाल्री 
निर्माण करने का भ्रधिकार दिया गया था और यह भी आदेश ' 
किया गया था कि ख्र राष्ट्रों को प्रजा की प्रतिनिधि-खत्तात्मक 
शासन-अणाली ही घनानी होगी । इस मूल सिद्धांत को लेकर 
भिन्न मिन्न राष्ट्रों ने अपनी झ्पनी शासन-प्रथान्षी निर्मित की । 
यद्यपि इनमें मूल बातें में एकता है, तथापि कई राष्ट्र एक 
दूसरे से बहुत भिन्न शासन-प्रणाली रखते हैं | 


राष्ट्रीय शासन-प्रणाली 
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आजकल जर्मनी मे खतंत्र नगरों को मिल्ञाकर कुछ्त १८ 
राष्ट्र हैं। हम यहाँ इन सबसे बड़े भैरर महत्त्वपूर्ण प्रशिया 
का ही वर्यन करेंगे। प्रशिया की व्यवस्थापिका सभा दा 
सभाओं की वनी हुई ह--पँतरंग सभा ( 8087४ ) और 
प्रतिनिधि सभा (,0788 )। प्रतिनिधि सभा की अवधि चार 
वर्ष की होती है भौर इसके सभ्य प्रत्येक बालिग स्री पुरुष 
द्वारा, जनता के श्रनुपात से भर सीधे तैर पर चुने जाते हैं । 
अंतरंग सभा में प्रशिया के भिन्न भिन्न प्रातों के प्रतिनिधि आते 
हैं और ये भी जनसंख्या के भ्रनुपात से ही होते हैं। अतरंग 
सभा की अवधि निश्चित नहीं है; इसके सभ्य प्रांतीय निर्वा- 
चन के साथ ही बदलते हैं ! 

राज्यनियम पनाने मे प्रायः दोनों सभाझें की सम्मति 
होनी चाहिए; किंतु प्रतिनिधि सभा को फिर भी अंतरंग सभा की 
अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। यदि अंतरंग सभा द्वारा रद 
किया हुआ कोई प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा ३ बहुमत से पास कर 
दे दो वह राज्यनियम हो जाता है। किंतु.घन संबंधी विषयों 
मे प्रतिनिधि सभा अंतरंग सभा के विरुद्ध इस तरह नहीं जा 
सकती, यदि अंतरंग सभा को मंत्रिसभा फी सस्मति प्राप्त ह्टे। 
इसके अतिरिक्त जनदा को भी राज्यनियम के लिये प्रस्ताव 
करने का और जनसन्मति देने का भ्रधिकार है; परंतु आय- 
व्यय संबंधी, कर संबंधी प्रौर राज्यसेवक्ों के वेतन से संबंध रखने- 
' चाल्ले विषय मे जनता को जनसम्भति का अधिकार नहीं है । 
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प्रशिया का राजकीय भध्यक्ष कोई प्रधान नहीं है। राज्य 
को सारा भार मंत्रिसभा ही पर है। इस सभा के सिर पर 
प्राइममिनिश्टर या प्रधान मंत्रो है। प्रधान मंत्री प्रतिनिधि सभा 
द्वारा नियुक्त किया जाता है और वद्द फिर अपनी मंत्रिसभा 
तैयार करता है। मंत्रिसभा को प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तर- 
दायी रहना पड़ता है। किंतु मंत्रिसभा का कोई मंत्री 
प्रतिनिधि सभा के कुल सभ्यों के आधे से ज्यादा मत को बिना 
निकाला नहीं जा ख़कता | अतरंग सभा और प्रतिनिधि सभा' 
के सभापतियों की सम्प्ृति पाकर प्रधान मंत्री प्रतिनिधि सभा 
को बरखात्द भी कर सकता है | 

प्रशियन ल्ञार्ड सभा के सभ्य प्रायः बड़े बड़े राज्याधिकारी, 
ताहल्ुकेदार, राजवंशीय ज्ञोग तथा भ्रन्‍्य इसी प्रकार के राज्य 
द्वारा सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे | 
तीस वर्ष की अवस्था से अ्रधिक अवस्था- 
वाले ही ज्ञाडं सभा के सभ्य बन सकते थे | १८४७ में इस 
खभा के सभ्यों की संख्या लगभग ३०० थी। इनमें से १०० 
के लगभग ताल्छुकंदार थे प्रौर १०० ही ताल्छुकेदारों के द्वारा 
चुने हुए प्रतिनिधि भी थे। सारांश यह कि ल्ञाडे सभा के 
अधिक सभय् प्राय: ताल्छुकेदारों में से ही आते थे | ये छोग ' 
राज्य के अतिशय भक्त द्वोते थे और उन्हें देश मे बहुत सुधार 
भी पसंद नहीं था। आय-व्यय संबंधी बजट तथा इससे संबंध 
रखनेवाले अन्य सब प्रस्ताव पहले पहल प्रतिनिधि सभा में 


ढाडे सभा 
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ही पास होते थे तथा पहाँ से पास होकर छा सभा में भेजे 
जाते थे। ज्ञार्ड सभा को उन प्रस्तावों मे सुधार का अधि- 
कार प्राप्त नहीं था। लाड सभा जो कुछ नियमानुसार कर 
सकती थी, वह यही कि उन्हें चाहे पास करे, चाहे न पास 
करे परंतु वास्तव में लाडे सभा के सभ्य उन प्रस्तावों मे बढ़ी 
छत्तंत्रता से काट-छॉट करते थे | 


पाँचवाँ परिच्छेद 
अमेरिका के संयुक्ता-राज्य 

अमेरिका के संयुक्त-राज्य राष्ट्र-संचटनात्मक राब्य का 
एक उत्तम नमूना प्रदर्शित करते'हैं। इस राष्ट्रभ्संघरन मे 
अनेक खतंत्र राष्ट्र हैं जिन्हे अपने अपने राष्ट्रों के शासन से 
पूर्ण प्रधिकार है। परंतु इन सब राष्ट्रो ने स्वेच्छा से मिलकर 
एक बृह्दत्‌ राष्ट्र-संघटन कर लिया है श्र सब राष्ट्रो के वाह्म 
शासन फे किये एक शासन-पद्धति निर्मित कर ली है| इस 
शासन-पद्धति का भारम्भ सन्‌ १७८७ इसी मे हुआ था । 

इस शासन-पह्धति' का मुख्य अग इसकी जातीय सभा 
( 007087688 ) है। इस जातीय सभा द्वारा ही संयुक्त राज्य 
फे नियम बनाए जाते हैं। इस सभा के दे भाग हैं--( १ ) 
राष्ट्र सभा और ( २ ) प्रतिनिधि सभा | 

अमेरिका की राष्ट्र सभा संसार के अन्य सब सम्य देशों 
की राष्ट्र सभाओं की अपेक्षा श्रधिक ध्यान देने योग्य दे! 
महाशय त्राइस की सम्पति से ते अ्रमेरि- 
कन शासन-पद्धति के निर्मोताश्रों की बुद्धि 
की यह अज्ुपम॒ तथा अदूभुत कृति है । 
झछ भी हो, इसमे संदेह नही कि भसेरिका की राष्ट्र सभा 
ने अपना काये बहुत कुछ सफल्षता से किया है। अमेरिकन 


अमेरिकन राष्ट्र सभा 
बिशाध्यां8, 
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शासन-पद्धति की हृतीय धारा में लिखा हुआ है--अमे- 
रिका की राष्ट्र सभा से प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्र की ओर से दे 
सभ्यों का आना झावश्यक है। इन सभ्यों को उस राष्ट्र के 
नियम-निर्माताओं तथा शासकों ने चुना हो, न कि प्रजा ने | 
राष्ट्र सभा के प्रत्येक सभ्य को एक से अधिक सस्मति देने का 
प्रधिकार नहीं होगा !” श्रागे चल्ककर-उसी शासन-पद्धति 
मे यह भी लिखा हुआ है--राष्ट्र सभा के सभ्यों का 
एक तिहाई भाग प्रति दूसरे वर्ष बदलता रहेगा। ३० वर्ष 
से न्‍्यूब अवस्थावाले, श्रमेरिका में नम रहनेवाले तथा मिन्न 
राष्ट्र के निवासी व्यक्ति को राष्ट्र समा का सभ्य चुनकर 
नहीं सेजा जा सकता |? 
यहाँ पर यह एक बाव लिख देना आवश्यक प्रतीत दाता 
है कि अमेरिकन शासन-पद्धति के निर्माताओं का राष्ट्र सभा 
के निर्माण मे उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों को मेजना न था । 
उनका जो कुछ विचार था, वह यह था कि इसमे मिन्न भिन्न 
राष्ट्रों के नियम-निर्माताओं तथा शासकों के ही प्रतिनिधि 
आावे । अमेरिका के राजनीतिक प्रवंध तथा शासन मे वहाँ 
की राष्ट्र सभा ही मुख्य है। मिन्न मिन्न राष्ट्रों की जनता से 
चिरकाल् से अपने अपने शासकों का चुनाव ही इस दृष्टि से 
करना प्रारंभ कर दिया है कि बह उनके प्रभीष्ट व्यक्ति को 
ही राष्ट्र सभा में सभ्य के तौर पर चुनकर भेजा करे। इस 
अकार शासन-पद्धति के निर्माताओं का उद्देश्य सर्वथा 
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अंग किया गया है -और अव उसका कुछ भी ध्यान रखकर 
कार्य नहीं किया जाता | 

अमेरिकन राष्ट्र सभा का एक बड़ा भारी गुण यह है कि 
बह सव्वेदा स्थिर रहती दै। य्रद्यपि उसके कुछ सभ्य प्रति 
दूसरे वर्ष घदल्तते रहते हैँ, तथापि सभ्यों से वह कभी 
रिक्त नहीं होती;“दे तिहाई सभ्य सदा उसमें विश्वमान 
रहते ६ । इस प्रकार यथपि अमेरिकन राष्ट्र सभा फे सभ्य 
बदलते रहते हूं, परंतु वह खय॑ सिर रहती है| 

अमेरिकन राष्ट्र सभा में राष्ट्रससंघटन के संपूर्ण राष्ट्रों फो 
सभ्य सेजने का समान अ्रप्िकार प्राप्त है। इस एक समानता 
के कारण ह्वी छोटे छोटे प्रमेरिकन राष्ट्रों ने प्रतिनिधि सभा 
में जनसंख्या फे अनुसार सभ्य भेजने के नियम को स्वीकृत 
किया है; क्योंकि राष्ट्र सभा में संपूर्ण राष्ट्रों के समान अधि- 
कार होने म॑ बड़े राष्ट्र प्रतिनिधि सभा में श्रधिक सभ्यों को 
भेजते हुए भी छोटे राष्ट्रों पर अ्रत्याचार करने में असमशे हैं | 

आरंभ में अमेरिकन राष्ट्र सभा में केवत २६ ही सभ्य थे, 
परंतु आजकत्ल <० हैं। संसार के अन्य सभ्य देशों की अपेक्षा 
अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों की संल्या बहुत ह्वी कम प्रतीत 
हाती है ! यद् नीचे लिखे ज्गेरे से विज्ञकुत स्पष्ट हो जायगा। 

देशा सभ्य 
अमेरिकन राष्ट्र सभा <€० 
अँगरेजी ल्ञार्ड सभा ७४० 
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देश ख्भ्य 
फरांसीसी ला समा ३१४ 
कनाडाकी ,, + ५ 
भ्रास्ट्रेलिया की,, ,, ३६ 


अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभयों की संख्या का न्यून होना 
उसके लिये अच्छा ही है। इससे संघटन का काये बहुत ही 
अच्छी तरह से किया जा सकता है। अमेरिकन राष्ट्र समा 
के तीन प्रकार के काये कह्टे जा सकते हैं--( १) नियम 
संबंधी, ( २ ) न्याय संबंधी और ( ३) शासन संबंधी । 

राष्ट्र समा की नियामक शक्ति भ्राय-व्यय के प्रस्तावों को 
छोड़कर प्रतिनिधि सभा के साथ मिल्ती हुई है। कर संबंधी . 
अखावें को छोड़कर कोई प्रस्ताव जाति की दोनों समाओं 
मे से कोई सभा पेश कर सकती है। राष्ट्र सभा का 
प्रस्तावों के पेश करने में बड़ा भारी हाथ है। आयव्यय 
संबंधी प्रत्ताव प्रतिनिधि सभा में ही पहल्चे पेश हे| सकते हैं 
तथा फिर राष्ट्र सभा मे जाते हैं। इन प्रस्तावों में भी राष्ट्र 
सभा के सभ्य पर्य्याप्त काट छॉट करने में स्वतंत्र हैं। यदि 
दोने| ही सभाओं का किसी प्रस्ताव पर विवाद हो तथा वे 
दोनों ही उसे पास करने मे सन्नद्ध न हैं, तो उस दशा में 
राष्ट्र सभा तथा प्रतिनिधि सभा परूपर मिलकर एक नवीन 
उपसमिति बनाती हैं। उपसमिति जो निर्णय दे, वही निर्णय 
दोनों सभाएँ उस विवादास्पद प्रस्ताव के विषय मे मान लेती 
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हैं। प्रस्ताव जब तक दोनों सभाभ्रों मे पास' न दो छो, तत्र तक 
प्रधान के पास नहीं भेजा जाता । श्रस्ताव खोकृत करना या 
न करना प्रधान के हाथ में है। परंतु यदि ३ सम्मति से 
जातीय सभा की दोनें सभाएँ उस प्रस्ताव का पुनः पास कर 
दें, ते धह प्रस्ताव बिना अधान की खीकृति के ही राज्यनियम 
दो जाता है। यदि सभाओं के एक अधिवेशन में कोई प्रस्ताव 
पास न हे। सके ते वह छोड़ा चद्टीं जाता | अगले प्रधिवेशन 
में उस पर पुनः विचार द्वोता है तथा यदि उसे पास करना 
दवा है तो पास कर दिया जाता है । 

पमेरिकन राष्ट्र सभा अगरेजी ला सभा के सहश न्याय 
का कार्य भी करती है। शासन-पद्धति की पहली कौर दूसरी 
नियमघारा फे अनुसार जहाँ प्रतिनिधि सभा में किसी फो 
अपराधी? ठहराने की शक्ति है, वहाँ अपराधी के भ्रपराध का 
न्याय करना राष्ट्र सभा के. द्वाथ में है। जब अमेरिका के 
प्रधान पर मुकदमा खड़ा हे, तब राष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश ही 
राष्ट्र सभा में प्रधान का पद अहदण करता है, जो प्रायः अमे- 
रिका का उपप्रधान भी द्वोवा है। राष्ट्र सभा ने न्याय सभा 
फे रूप में अभी तक कार्य बहुत द्वी अच्छी तरह से किया है | 
यह भी इसी लिये कि प्राय: राष्ट्र सभा फे बहुत से सभ्य देश 
के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राइविवाक ही हुओ करते हैं । यह वे 
हुआ राष्ट्र भा का न्याय संबंधी काये; अब हम उसके 
शासन संबंधी कार्य पर कुछ लिखेंगे । 
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राजू, मुख्य न्यायाधीश, मंत्र तथा रा्टरसघटन के हक 
अधिकारियों के नियव करने में राष्ट्र समा मधान का है। 
ईंटाती है। प्रायः प्रधान द्वार निर्दिष्ट मंत्रिसमा के शक 
के! राष्ट्र सभा बिना किसी प्रकार के बोहने चाहने के ही 
सोड़त कर ऐती है। यह एक रीति सी वन गई है और 
राष्ट सभा के सम्यें का कथन है कि ऐपा कजा ही उचित 
भी; क्येंकि मंत्रिसभा के सम्यों का उत्तरदायित जहाँ प्रधान 
पर है, वहाँ इसी के द्वारा उतका चुनाव भी आवश्यक है। 
यद्यपि निम्नलिखित अधिकारियों करे नियत करने में राष्ट्र 
सभा की खोकति प्रावश्यक है, परंतु यहाँ पर भी राष्ट्र सभा ने 
प्रधान की हो बहुत कुछ खतंत्रता दी है। थे अधिकारी ये 
हैं--(१) राजदूत, (२) राष्ट्रीय न्यायाघोश, (३) सिन्न मिन्न 
विभागो के मुर्य प्रधिकारी, (४) मैसेनाधिपति, (५) खलसेना- 
विपति इत्यादि । राष्ट्र सभा प्राय; मिन्न मिन्न राष्ट्री के अधि- 
कारियों को नियत किया करती है। कई एक, शक्तिशाली 
प्रधानों ने राष्ट्र सभा के इस अधिकार पर बहुत ही दोंत पीसे; 
परंतु यह अधिकार ग्र्नी तक उसी के हाथ मे है, प्रधान उसे 
अपने द्वाथ में त हे सका । भन्य छोटे छोटे अधिकारियों 
का भी या ते प्रधान हो नियत करता है या 'राज्यत्रियम 
सम्रिति! (007४8 0४ ,89) नियत करती है। 

राष्ट्र सभा तथा प्रधान का उपरितिखित कार्यों में सम्मि- 


हित अधिकार शासन काये में तथा राजकीय प्रबंध में विरंत 
शो0--| 
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अवश्य करवाता है। आरम्भ मे अधान पर राष्ट्र सभा का 
बंधन इसी लिये रखा गया था कि वह ख्ेच्छाचारी न हो 
सके। कुछ भी हो, अधिकारियों के नियत करने से 
राष्ट्र सभा तथा प्रधान के सम्मिलित अधिकार से जो हानियाँ 
हैं, वे स्पष्ट हो हैं, उनका छिपाया नहीं जा सकता | 

विदेशों के साथ संधि आदि करने में भी प्रधान राष्ट्र 
सभा के पंजे में जकड़ा हुआ है । शासन-पद्धति के निर्माताओं 
के काल में राष्ट्र लभा फे सभ्य केवल्ल २६ ही थे | उल्ठ समय 
नह एक छोटी सी गुप्त सभा का कार्य भल्ले प्रकार से कर खकती 
थी; परंतु इस समय उसके सरभ्यों की संख्या पर्याप्त है, अतः 
विदेशी संधि का विषय भी प्रधान वधा राष्ट्र सभा में दोनों के 
हाथ में सम्मित्षित पैर पर द्वोना शत्यंत द्वानिकारक है| 
यदि अमेरिका की स्थिति भी युरापीय देशों के सदश होती 
ते इसका सुधार शीघ्र ही करना पड़ता | दैवी घटना से 
अमेरिका युद्ध आदि के कगड़ों से अभी घहुत दूर है; अतः 
उसको अभी तक इसमें परिवर्तेन करने की आवश्यकता का 
अ्रतुभव नहीं हुआ है । 

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में अमेरिकन राष्ट्रों के प्रति- 
निधि नहीं द्वोते, अपितु अमेरिकन जनता की श्रोर से वे 
छोग चुने जाते हैं। भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
को उनकी जनसंख्या के अनुसार सभ्य 
भेजने का भ्रधिकार मिला हुआ है । आरंभ में जातीय सभा 


प्रतिनिधि सभा 
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ने जनसंख्या के भ्रतुसार जितने सभ्य नियत किए थे, उनकी 
संख्या ६५ थी। उस समय प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का 
अनुपात १:३०००० था। परंतु भ्रव यह श्रनुपात बदल 
गया है और प्रतिनिधियों की संख्या भी बदल गई है। झआाजकत्त 
प्रतिनिधि सभा के सभ्य ४३४ हैं और प्रतिनिधि तथा जनसंख्या 
का अनुपात भी १:२३०००० है। कर लोगों की ते! यह 
राय है कि प्रतिनिधि सभा की संख्या भ्रव अपनी हृद तक पहुँच 
गई है और अब इससे अधिक नहीं दोनो चाहिए । प्रमेरिका 
में दसवे वषे गणना की जाती है और उसी गयना के अनुसार 
दस वर्षों के लिये प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिनिधि भेजने की संख्या 
निश्चित कर दी जाती है। प्रतिनिधि खभा का प्रति युग्म वर्षों 
( जैसे १८६२, 5४, <६ ) मे ही चुनाव हुआ करता है। 

प्रतिनिधि सभा के सभ्य के तैर पर चुने जाने के लिये 
निम्नलिखित बातें का किसी व्यक्ति से देना प्रावश्यक है| 

(१ ) भ्रवा पचीस वर्ष से कम न हो । 

(२) सात वर्ष से असेरिका का नागरिक दो | 

(३ ) चुनाव के समय उसी राष्ट्र मे रहता हा जिसको 
ओर से वह चुना गया हो | 

प्रतिनिधि सभा के सम्य प्राय: दे वर्ष के लिये ही घुने 
जाते हैं। राष्ट्र सभा के सम्यों के सदश इनका चुनाव नहीं 
दाता | इसका परिणाम यह होता है कि प्रति द्वितीय वर्ष 
संपूर्ण प्रतिनिधि खभा नवीन रूप से चुनी ज्ञाती है | 
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राष्ट्रसभा के शीर्षक मे यह लिखा जा चुका है कि वह एक 
प्रकार से स्थिर कद्टी जाती है, क्योंकि उसके ३ सभ्य खदा दी 
विद्यमान रहते हैं | परंतु अमेरिकन शासन-पद्धति में प्रतिनिधि 
सभा फे अनुसार ही राष्ट्र सभा भी बदलती हुई ही गिनी जाती 
है। दृष्टांत के तौर पर १८४५--६७ की जातीय सभा के 
अधिवेशन को ५४ वॉ अधिवेशन कहा जाता है, यह इसक्षिये 
कि उस समय प्रतिनिधि सभा का ५४ वॉ झधिवेशन था | 

प्रमेरिकन शासन-पद्धति ने चुनाव के लिये कोई विशेष गुण 
. नियत नहीं किया है। जातीय सभा का यह निर्णय है कि 
'. भिन्न भिन्न राष्ट्रों के स्वराष्ट्रीय शासन के लिये जो जो व्यक्ति 
राष्ट्रीय शासकों को चुननेवाले हों, वे ही राष्ट्र समा तथा 
प्रतिनिधि सभा के सभ्यो के चुनने के अधिकारी हो सकते हैं । 

खारांश यह कि अमेरिका मे प्रतिनिधियों के चुनाव 
मे मिन्न मिन्न राष्ट्रों के अपने अपने नियम ही जगते हैं, 
न कि राष्ट-संघटन के। 

प्रतिनिधि सभा के सभयों के चुनाव से प्राय: ४० से ६० 
वर्ष की अवस्था के बीच फे ही व्यक्ति आते हैं। जब ५० वीं 
जातीय सभा का निरीक्षण किया गया था, तब मालूम हुआ 
था कि उसमे लगभग ३ सभ्य बकीक्ष तथा बैरिस्टर थे। इसी 
प्रकार ५२ वीं जातीय सभा के समय भी इनकी संख्या कुल 
सभयों की ३ ही थी। वकीलों तथा बैरिस्टरों से उतरकर 
अ्रमेरिकन जातीय सभाओं मे व्यापारियों तथा व्यवसायियों 
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की संख्या हुआ करती है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना 
चाहिए कि भ्रमेरिका के राज्याधिकारी इसके सभ्य नहीं होते 
और अमेरिका के प्रसिद्ध प्रसिद्ध धनाह््य व्यक्ति सी इसके 
सभ्य नहीं वनते, क्योंकि उनका इतना समय नही होता कि वे 
अपना काम छोड़कर देश की राजनीति मे भाग ले सके | 
प्रतिनिधि सभा में भी राष्ट्र सभा के सदश शपने ही 
नियम हैं। प्राय: प्रतिनिधि सभा को अपनी उपसमितियों 
के लिये भी नियम बनाने पड़ते हैं | प्रतिनिधि सभा के सभ्य 
इतने अधिक होते हैं कि किसी कार्य का उनके द्वारा होना 
फठिन होता है । अ्रतः प्रतितिधि सभा अपने संपूर काये 
उपसमित्तियों द्वारा ही करवाती है। उपसमितियों के सभ्यों 
का चुनाव एकमात्र प्रतिनिधि सभा के प्रधान के ही हाथ से 
है, और यही एक काये है जिससे प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
की शक्ति संपुर्ण अमेरिकन शासन पद्धति में एक समझी ज्ञाती 
है। प्रतिनिधि सभा की उपसमितियों की शक्ति अपने अपने 
कार्य में बड़ी भारी है; पैर यह क्‍यों? इसी लिये कि 
उपसमितियों के द्वाथ में ही प्रतिनिधि सभा ने अपनी 
ज्गभग संपूर्ण शक्ति वॉट दी है। राष्ट्र सभा के सभ्य संख्या 
में धाड़े होते हैं, भ्रतः वे श्रपती उपसमितियों के वार्षिक विब- 
रण को पूर्ण वैर पर सुनते हैं तथा विचारते हैं, स्थान स्थान 
पर उससे सुधार भी करते हैं; परंतु प्रतिनिधि सभा अपनी 
अपनी उपस्रमितियों के बाधिंक विवरण की इस प्रकार 
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आल्लोचना नहीं कर सकती; क्योंकि उसके सभ्यों की संख्या 
बहुत भ्रष्क है। अभी हमने यह दिखाया है कि किस प्रकार 
उपसमितियों के हाथ में प्रतिनिधि सभा की संपूर्ण शक्ति चली 
गई है। यहाँ पर स्वयं ही यह विचार कर लेना चाहिए 
कि उस व्यक्ति की कितनी अधिक शक्ति होगी जे एकमात्र 
इन उपसमितियों के सभ्यों का चुननेवाज्ञा हो। प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान की शक्ति इसी लिये प्रनुपमेय है। इसके 
चुनाव के फाल्न में प्रतिनिधि सभा में जे! विक्ञोम होता है, वह 
देखने ज्ञायक है। प्रतिनिधि सभा अपने प्रधान का आप ही 
चुनती है तथा उसे प्रधान! के स्थान पर अगरेज़ों प्रतिनिधि- 
सभा के सहश प्रवक्ता? ( 8687४ ) का घास देती 
है। कुछ भी हो, अँगरजी तथा भ्रमेरिकन प्रक्‍का में 
आकाश पाताल का झेत्तर होता है। 
अगरेजी प्रवक्ता का मुख्य गुण '“निष्पक्षताः दाता है। 

यद्यपि वह भी किसी न किसी दल की ओ्रेर से ही चुना जाता 
है, परंतु ज्योंह्दी वह धेंच से उठकर प्रधान फा पद प्रहथ करता 
है, उसी समय वह दक्ष संबंधी बंधनों को छोड़कर सबके एक 

ही दृष्टि से देखने लगता है । चाहे उसका कोई मित्र हो चाहे 
शत्रु दे, प्रवक्ता के रूप में उसके लिये सच एक से हैं। 

अँगरेजी प्रवक्ता का भी मान, शक्ति तथा अधिकार पर्याप्त 
होता है, परंतु वह इसलिये नहीं कि उसके पास कोई राज- 
नीतिक शक्ति नहीं है। यद्यपि वह भी प्रतिनिधि सभा में किसी 
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एक दल को प्रवत्नता दे सकता है, परंतु वह ऐसा नही करता, 
क्योंकि ईँगलेंड में आरंभ से ही ऐसा चत्ना श्राया है। 

परंतु अमेरिकन प्रवक्ता” को ते पक्तपात की मूर्ति कहा 
जा सकता है। वह प्रतिनिधि सभा की जितनी उपसमि- 
तियाँ बनावा है, उनमे अपने मित्रों तथा अपने दल्षवाज्ञों को 
ही रखता है। उपसमितियों के प्रधान को भी अमेरिकन 
प्रवक्ता ही चुना करता है। इस काये मे यद्यपि उसे पर्याप्त 
परिश्रम तथा चिंताझरों का सामना करना पढ़ता है, परंतु शक्ति 
के साथ ये बाते' रदह्या ही करती हैं। भ्रमेरिकन प्रवक्ता की 
शक्ति की अँगरेजी महामंत्री से उपमा दो जा सकती है। 
देनों को अपनी झपनी समितियो फे बनाने मे समान चिताओं 
का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के प्रवक्ता की शक्ति 
तथा मुख्यता इसी से समझती जा सकती है कि उसका वेतन 
१६०० पाछंड है जे। कि अमेरिका जैसे देश मे बहुत ही प्रधिक 
समझा जाता है। प्रवक्ता मान तथा दर्जे मे उपप्रधान के नीचे 
तथा भुख्य न्यायाधीश के तुल्य समझता जाता है। 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि किसी प्रस्ताव के 
राज्यनियम बनने के लिये दोनों सभाओं की ख्रौकृति पर 
प्रधान के हस्ताक्षर का होना आवश्यक 
है। थदि प्रधान हस्ताक्षर न करे 
तथा प्रस्ताव को सभांझ्रों के पास ज्ञौटा दे श्र सभाएँ 
पुनः उसी प्रस्ताव को अपने सभ्यों को ३ सम्मति से 


जातीय सभा 
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पास करें तो वह बिचा किसी प्रधान के हस्ताक्षर फे 
राज्यनियम बन जाता है | 

प्रत्येक प्रस्ताव का प्रधान द्वारा १० दिन तक लौटा देना 
आवश्यक है। यदि वह इन दिलों के अंदर न लौटा दे ते 
वही प्रस्ताव राज्यनियम बना हुआ समझा जाता है। श्रमे- 
रिका में सभा के काये को प्रारंभ करने के लिये आधे सम्यों 
का श्रारंभ से अंत तक होना आवश्यक है। इँगल्ैंड में जहाँ 
प्रतिनिधि सभा में ६७० सभ्य हैं, वहाँ उसका काये प्रारंभ 
करने के लिये ४० सभ्यों का होना ही झावश्यक रखा यया 
है। प्रमेरिका मे आयब्यय संबंधी प्रस्ताव को छोड़कर कोई 
प्रस्ताव किसी सभा की ओर से आ सकता है। प्रति- 
निधि सभा मे जो प्रस्ताव पेश होते हैं, उनकी वार्षिक संख्या 
क्गभग १०००० के है। यह संख्या बहुत ही अधिक है। 

अमेरिका की शासन पद्धति के अनुसार शासन की संपुर्ण 
शक्ति प्रधान फे हाथ मे है। परंतु एक व्यक्ति यह काये 
कैसे कर सकता है ? वास्तव मे प्रधान 
ते बहुत से विभागों के मुख्य मुख्य 
अधिकारिये। फो नियत करता है तथा उनकी सहायता 
से संपूर्ण प्रमेरिका का शासन फरता है। उपग्रधान के 
कोई विशेष अधिकार हो नहों हैं। वह ते प्रधान 
की अनुपरिथति मे ही काये फरता है भौर वैसे उसका 
सहायक होता है। 


प्रधान 


( १३७ ) 


जनता द्वारा चुने हुए सभ्य ही प्रधान का चुनाव करते 
हैं। इस प्रकार प्रधान का चुनाव जनता के हाथ मे सीधे 
तैःर पर नहीं है, भ्रपितु विनिधियों के द्वारा होता है। 
प्रत्येक राष्ट्र को जितने सभ्य जातीय सभाओं के लिये 
चुनने पढ़ते हैं, उतने ही सभ्य उन्हें प्रधान फे चुनाव के 
लिये अत्नग चुनने पढ़ते हैं | 

शासन-द्धति के निर्माताओं का प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान के 
चुनाव में उद्देश्य यह था कि प्रतिनिधि अपनी भ्रपनी सम्मति 
द्वारा प्रधान का चुनाव करें, पर॑तु प्रायः झाजकक्ञ ऐसा नहों 
होता। प्रधान फे चुनाव में भी मिश्ष सिन्न दरों का हाथ है। 

अमेरिका में उत्पक्ष या शासनपड़ति के निर्माण का मे 
पैने हुए नागरिक को छोड़कर भ्रन्य किसी को प्रधान बनने 
का अधिकार नहीं है। ३५ दर्ष से न्यूज़ अवस्था के व्यक्ति को 
अपार का पह प्रहण करने का अधिकार नही है। १४ वर्षों 
से कम वहाँ रहा हुआ व्यक्ति भी प्रधान नहीं बन सकता ] 

प्रधान के अ्रमेरिका के शासक के तैर पर निम्नलिखित 
कार्य कहे जा सकते हैं-... 

(१) धर्मेरिका के कारे पर बुज्ञाई हुई राष्ट्रीय सेना के स्थल 
दया पौसेना के भुल्‍्य जातीय सेनापति का पद प्रहण फरना ! 

(३) राष्ट्र सभा की ग्रहुमति से राजदूत, राष्ट्रीय भुख्य 
डेल्य शासक, भुख्य न्यायाधीश तथा भिन्न भिन्न राजकीय 
विभागों के उच्च अधिकारियों को नियत करना | 


( १३८ ) 


(३) राष्ट्रसभा के हे सभ्यों की अनुमति से विदेशीय 
राष्ट्रों से संधि आदि करना । 

(४) प्रतिनिधि सभा द्वारा दंडित व्यक्ति को छोड़कर अन्य 
व्यक्तियों के अपराध उमा कर सकना | 

(५) आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही सभाभ्रों का इकट्ठा 
अधिवेशन बुल्ाना । 

(६) जो प्रस्ताव राज्यनियम बनाना मंजूर न हा, उस पर 
हस्ताक्षर न करना तथा जातीय सभाओे के पास पुनर्विचार 
फे लिये उसे लौटा देना। यदि जातीय सभा के है सभ्य 
उसे पुनः पास कर दे' ते वह राज्यनियम बन जाता है, यह 
पहले दी लिखा जा चुका है| 

(७) जातीय सभा को संपूर राष्ट्रों के परस्पर सेन्न का 
विश्वास दिल्लाते रहना १ 

(८) भ्रमेरिकन राज्याधिकारियों को कार्य घुपुदे करना। 

(<&) विदेशी दूतों का खागत करना | 

(१०) इस बात का ध्यान रखना कि राज्यनियमा का 
संचालन विश्वासपूर्वक उचित रीति से हो रहा है या नहों । 

इन सथ उपरित्तिखित अधिकारों तथा कत्तेज्यो फो हस 
चार विभागों में बॉट सकते हैं । 

(१ ) विदेशियों से संबद्ध कार्यों का अधिकार | 

(२ ) अंतरीय शासन से संबद्ध अधिकार । 

(३ ) नियामक अधिकार | 


( १४८ ) 


(४ ) भ्रधिकारियों के! नियत करने के सर्वंध में अधिकार । 

अव हम इनमे से एक एक का पृथक प्रथक विचार करेंगे। 
अमेरिका में विदेशीय नीति का भी एक मुख्य स्थान द्वोवा, 
यदि अमेरिका भी युरोप जैसे देशों की तरह मिन्न भिन्न शक्ति- 
23 ककोसेक अल पक हर मे महा 
है द्वोता। अमेरिका युरोप से दूर है, अतः 
30003 अधिकार रे के विक्ञोभों का अमेरिका पर बहुत 
अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता । इस दशा में विदेशीय नीति 
का अमेरिका में मुख्य स्थान न होने पर भी अभी तक उनकी 
विशेष क्षति नही हुई है। प्रधान युद्ध की उद्धोषणा नहीं कर 
सकता, क्योकि यह कांये जातीय सभा का है। पर इसमे 
नदेद नही कि अमेरिका का प्रधान यदि चाहे ते वह राज- 
छाये इस प्रकार च्तावे जिससे जातीय सभा फे लिये यह 
श्रावश्यक दे! जाय कि वह युद्ध की उद्धोषणा करे। १८७५ 
में प्रधान पाक्षक ने ऐसा किया भी था | प्रतिनिधि सभा का 
यथपि राजनीति मे कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है, तथापि अपनी 
सभा में वह भिन्न मिन्न प्रस्ताव भिन्न सिन्न राजनीतियों के विषय 
से पास करती रहती है श्रौर कई बार राष्ट्र सभा को सी अपने 
प्रस्तावों मे सम्मित्लित होने के लिये बुला लिया करती है। यह 
नभी होता है अब किसी प्रस्ताव पर उसे विशेष ब्न देना होता 
दै। परंतु प्रधान इन प्रस्तावों पर चलने के लिये वाध्य नहीं है 
और प्राय: वह इन प्रस्तावों की अवद्देशना ही किया करता है। 


( १४० ) 


प्रतिनिधि सभा उपरित्षिखित प्रकार से प्रधान को प्रभा- 
चान्वरित नहीं कर सकती, पर बह एक दूसरी विधि से उसे 
झपती इच्छाओ्रें पर चल्लने के लिये बाध्य भी कर सकती 
है। व्यापार-व्यवसाय की संधि वथा आयबव्यय संबंधी 
विषयों में प्रधान प्रतिनिधि सभा फे वंधन में है। आधुनिक 
युद्धों मे घन की कितनी आवश्यकता होती है, यह किसी से 
छिपा नहीं है। प्रधान युद्ध उद्धोषित कर ही नहीं सकता 
जब तक कि प्रतिनिधि सभा रुपए आदि की उसे सहायता देना 
स्वीकृत न कर ले। सारांश यह कि प्रधान जहाँ राष्ट्र खभा 
तथा प्रतिनिधि सभा फे बंधन मे है, वहाँ खतंत्र भी है | प्रतति- 
निधि सभा की शक्ति से वह वाहर है और राष्ट्र सभा भी उसे 
चहुत सी बाते” खत्तंत्र तौर पर फरने देती है | 
शांति काज्ष में प्रधान के अधिकार श्रति परिमित होते हैं। 
यह इसलिये कि प्रायः भिन्न भिन्न राष्ट्र अपना प्रबंध तथा 
शासन करने में बहुत कुछ खतंत्र हैं। 
परंतु युद्ध काल में, विशेषतः दैशिक 
युद्ध (०ंशं) ए४/) मे प्रघान की शक्ति 
अनंत सीमा तक वढ़ जाती है। युद्ध के फाक्त मे पह स्थल्- 
सेना तथा नौसेना का मुख्य सेनांपति होता है झौर राष्ट्र की 
संपूर्ण शक्ति अपने हाथ मे कर सकतदा है। यदि जातीय 
सभा चाद्दे ते उसे उस विपत्काज्ष मे अनंत शक्तिशाली और 
एकमात्र स्वेच्छाचारी का रूप भी दे सकती है। इस शक्ति 


(२) अतरीय शासन 
संबंधी अधिकार 


(१४१ ) 
से प्रधान राष्ट्रसंघटन के संपूर्ण राष्ट्रों के अंतरीय विद्रोह 
दमन कर सकता है; और प्रधान के भय से इस प्रकार की 
घटनाएँ प्रायः दोती भी नहीं हैं! 
प्रमेरिका का प्रधान दोनें जातीय सभाओं मे से किसी 
सभा का सभ्य नहीं हे! सकता। वह ते खयं जनता 
का एक भ्रधिकारी है। जनता ने उसे 
नियामक शक्ति की बुराइयों से अपने 
आपको बचाने के लिये नियत किया है तथा साथ ही उसे 
यह अधिकार भी दिया है कि वह जिस प्रस्ताव को चाहे, 
बिल्कुल पास ही न करे। न पअम्रेरिका का प्रधान श्र न 
उसके अधिकारी सभाओं में एक भी प्रस्ताव पेश कर सकते 
हैं, क्योंकि वे सभाओ्रें के सभ्य ही नहीं होते | 
शासन-पद्धति के निर्माताओं ने राज्याधिकारियों का नियत 
करना प्रधान फे द्वाथ से दिया है और इस प्रवक्ञ शक्ति का 
विकारियों की दुरुपयोग न कर सके, अतः उस पर 
3 वे राष्ट्र सभा की स्वीकृति रूपो कैद भी लगा 
दी है। प्रधान जॉनसन को छोड़कर 
अन्य किसी प्रधान से राष्ट्र सभा का इस विषय में प्राय.. 
झगड़ा नहों हुआ है। प्रधान द्वारा नियत किए हुए बड़े बढ़े 
अधिकारियों की सभा को हम॑ प्रधान की मंत्रिसमा कह 
सकते हैं। एक वार राष्ट्र सभा की स्त्रीकृति से मंत्रियों को- 
नियत करके प्रधान उन्हे पदच्युत भी कर सकता है या नहीं: 


(३) नियामक अधिकार 


( १४२ ) 
इस विषय पर चिरकाल से विवाद चल्ष रहा है। परंतु 
बहुत से विद्वानों की सम्मति यही है कि बद्द ऐसा कर 
सकता है। भ्रमेरिका के राजकीय विभाग तथा उनके 
अधिकारी निम्नलिखित हैं--- 


विभाग मंत्री 
(१)राष्ट्र विभाग. ...  ..« राष्ट्रसचिव 
(२ ) फीष विभाग ( खजाने का विभाग 9) कोष ? 
( ३ ) युद्ध विभाग «०. «०० » बुद्ध ? 
(४) नौविभाग. ... . «नौ ! 
(५४) न्याय विभाग ,.. ... .-« न्याय ?” 
( ६ ) डाक तार विभाग +$* « डाक तार? 
(७ ) अंतरीय विभाग ( गृहप्रबंध विभाग ) अंवरीय ? 
(८.) कृषि विभाग... .« कृषि ?? 


आजकज्ञ प्राय: यह प्रश्न सर्वत्र उठा हुआ है कि असे- 
'रिका में प्रसिद्ध प्रसिद्ध ज्यक्ति प्रधान का पद क्यों नहीं मदहण 
करते, जब कि प्रधान की शक्ति तथा उसका मान्र भी 
घहुत ही अधिक है। मद्ाशय ब्राइस की सम्मति में 
इसके कारण ये हैं-- 

(१) पद्ला कारण ते यद्द दे कि अमेरिका मे बड़े बड़े 
योग्य व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करने का उतना यत्न नहीं 
करते जितना कि ईँगलेंड तथा भनन्‍्य युरोपीय जातियों में । 
यह क्‍यों ? यह इसी लिये कि असेरिका के बड़े घड़े योग्य 


( १४३ ) 


पुरुष धन एकत्र करने में जितना अनुराग रखते हैं, उतना 
राजनीतिक कार्यों से नहीं | 

(२ ) दूसरा कारण यह है कि अ्रमेरिकन शासन-पद्धति 
ही इस प्रकार की है कि योग्य योग्य व्यक्तियों फो प्रधान पद 
अहण करने का भ्रवसर कम मिलता है | 

(३ ) तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि 
बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के शन्न भी पर्याप्त ही देते हैं। 
अध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के शत्रु तो अधिक नहीं होते, 
परंतु मित्र अवश्य अधिक होते हैं | 


छठा परिच्छेद 
स्विट्जलेड 

स्विटजरड संपूर् युराप का खर्ग कहा जा सकता है। उम्र 
पर्वतमालिका पर स्थित खिसू जनता जिस स्वतंत्रता देवी का 
दुग्धपान कर रही है, वह भ्रन्य देशों की 
जनता से बहुत दूर है। स्विट्ज- 
लैंड में किसी एक जाति का निवास नहीं है। वह मिन्न 
मिन्न जातियों के व्यक्तियों की निवासभूमि है। हाक्ष की 
मनुष्य-गणना के अनुसार उस स्वगीय देश में २०८३०<७ 
जर्मन, ६३४६१३ फरांसीसी, १४५५१३० इटैलियन तथा 
३८३५७ रोमन भाषाभाषी जनें का निवास है। यदि बांधवता 
तथा जातीयता की भिन्नता ही स्विसू जनता में होती 
तब भी कोई बाद थी । उसमें घर्स की मिन्नता भी पर्याप्त है । 
उसका कारण यह है कि स्विट्जलैंड के पर्वतीय प्रदेशों के 
कुछ प्रांतों पर युरोप के धार्मिक परिवर्चनों तथा सुधारों का 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका परिणाम यह है कि 
उस स्थान के निवासी कैथेलिक धर्म के ही कट्टर पत्चपाती 
हैं। परंतु इसमें संदेह नहीं कि स्विट्जलैंड की वराई के ल्लोग 
पूर्ण प्रोटेस्टेंट भी हैं। इस प्रकार गणना करने से प्रतीत हुआ 
है कि स्विटूजल्नड में जहाँ प्रोटेस्टेंट ई हैं, वहाँ फैथेलिकों की 


राष्ट्र-संघटन का उचव 
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सज्याई ही है। धर्म, भाषा तथा जादीयता में परर्पर सर्वथा' 
विभिन्न सविंस जनता में कौन सी 'शाखन-पद्धति! धपयुक्त हो 
सकती है ! यह प्रश्व स्वभावतः ही चित मे उपस्थित होता है। 
इसका समाधान करने से पूर्व हम सििट्जलैंड के राजनीतिक 
परिवर्तन पर ही पहले झुछ लिख देना आाषश्यक समममते हैँ 

ल्विट्जबैंड मे सर १३०८ में ही वे परिवत्तेत आरंभ हो! 
गए थे जिन्होंने वत्तेमान काक्ीन भ्राश्चयेप्रद, विचित्र रिवस 
शांसन-पद्धति को जन्म दिया है। उन दिलों मे छूसने सरो- 
बर के तटत्थ खबीज, पूरी तथा पंतर्वेढन के प्रा्तों ने सम्रादू 
हेनरी सप्तम से स्वतंत्रता संबंधो कई अधिकार प्राप्त कर 
लिए थे। १३वीं सदी फी मध्य में ही थे सबके सब प्रांत 
परसर मिल गए थे प्ौर यह तत्काज्ञीन स्विस राष्ट्र-संघटन 
ही वर्तमान काह्ीन सिस राष्ट्रससंघटन का जन्‍्मदाता कहा 
जा सकता है। सम्रय समय पर इस राष्ट्र-संघटन में 
जहाँ अन्य स्विस राष्ट्र मिलते चले गए, वहाँ इसकी शक्ति भी 
बहुत ही बढ़ गईं। विजयी नेपोजियन ने स्विस राष्ट्र-संघटन 
से खदः काम उठाने की इच्छा से उसमें भ्रपनी सेना भेजी 
तथा तत्काज्ञीन फरांसीसी शासन-पद्धति के अनुसार ही वहाँ 
की शासन-पद्धति भी कर दी और अपने साथ उसका घनिष्ठ 
संबंध जेड़ने का यज्ञ भी किया। सन्‌ १८१४ में ज्योंही फ्रांस 
की शक्ति स्विट॒जरैह से इटी, लोंही वहाँ की शासल-पद्धति में 


परिवर्तन द्वोना आरंभ हुआ । राष्ट्र-सघटन के संपू्े राष्ट्र 
शा[०--१ै ७ 
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फरांसीसी शासन-पद्धति से बहुत ही भ्रधिक असंतुष्ट थे, अतः 
उन्होंने अपने देश की प्राचीन शास नपद्धति का पुनः उद्धार किया । 
९८४८ के लगभग स्विस प्रोटेस्टेंट राष्ट्रों तथा कैथेतलिक 
राष्ट्रों के बीच धार्मिक युद्ध दे! गया जिसमे कैथेलिक हारे। 
इसका परिणाम यह हुआ कि १८४८ मे एक नहे शासन- 
' पद्धति निर्मित की गई । १८७४ में शासन-पद्धति में कई 
एक ऐसे परिवर्तन किए गए जिनसे राष्ट्र-संघटन की शक्ति 
पूर्वापेक्षा बढ़ गई जो कि आजकल्ल स्विस राष्ट्रसेघटन के आधार 
का काम कर रही है। स्विस राष्ट्रसंघटन मे छोटे छोटे चाबीस 
राष्ट्र सम्मिलित हैं। शासन-पद्धति फे अ्रजुख्लार अमेरिका फी 
तरह स्विट्जलॉड में भी दे सभाओो का द्वोना निश्चय हुआ। 
एक राष्ट्रभा, द्वितीय प्रतिनिधि सभा । राष्ट्र-सभा मे मिन्न 
मिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों फा आना निश्चित हुआ और प्रति- 
निधि सभा में जनता के प्रतिनिधियों का आना डपथुक्त 
ठद्दराया गया । १८७४ मे राष्ट्र-संघटन का मुख्य न्यायात्षय 
बवाया गया जो स्विट्जरलैंड में साम्राज्य का मुख्य न्‍्याया- 

लय समझा जाता है | 
स्विस्‌ राष्ट्संघटन अतिदिन नवीन नवीन नियमों को 
पास करवाकर झ्रपनी शक्ति बढ़ाता जाता है, और इसका 
- कारण यह है कि स्विस राष्ट्र स्वय॑ इतने 
राषट्रसंघदन के शुण 3 है कि बहुत से कार्य एकमात्र उनसे 
नहीं हो सकते। वे अपनी अ्रावश्यकताओों को अकेल्ते 
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ही पूर्ण करने मे सर्वथा भससर्थ हैं। इस दशा मे राष्ट्र 
सेघटन का बहुत से कार्यो" को अपने हाथ में 'ल्ेकर उन्हें 
सहायता पहुँचाना आवश्यक प्रतीव दाता है। यहाँ पर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि स्विट्जलैंड में बड़े से बढ़े राष्ट्र 
की जन-सेख्या पॉच लाख से ऊपर नहीं है। और ऐसे भी 
छोटे छोटे राष्ट्र उसमे सम्समित्षित हैं जिनकी जनसंख्या तेरह 
हजार से ऊपर नहों है। स्विस्‌ राष्ट्रसंघटन के निम्वलिखित 
कार्य गिनाए जा सकते हैं--- 

(१) राष्ट्री के विदेशीय संबंबों का निरोक्षण तथा नियमन | 

(२) राष्ट्रो की अतरीय खरत्षा, शांति तथा प्रबंध करना। 

(३) देश की धार्मिक संघों तथा सठों का प्रबंध करना । 

(४) मादक ढ॒ब्यों के विक्रम तथा ज्यवसायों फे संचालन 
'के लिये नियम बनाना | 

(५) रेहवे के निमाण तथा संचात्ञन का प्रवेव करना | 

(६) विशेष विशेष रोगों से जनता को बचाने के लिये 
सलवास्थ्य-संचंधी नियम बनाना | 

(७) व्यवसायों में श्रमियों की उन्नति के लिये अमसंबंधी 
'नियस वत्ताना | 


(८) श्रमियों का वीमा कराना तथा व्यावसायिक नियम 
अनाकर प्रचलित करना | 


(<) नदियों तथा जंगलों का निरीक्षण करना | 
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(१०) आवश्यकीय स्थानों पर भिन्न भिन्न राष्ट्रो के 
प्रेज सेघेधी "तथा निवास संबंधी राष्ट्रीय नियमों को 
शिथिकल्न करना 

(११) मुख्य मुख्य सड़कों तथा पुल्तों का निरीक्षण करना। 

फ्रीबर्ग नामक राष्ट्र को छोड़कर स्विस्‌ राष्ट्र-संघटनके प्रायः 
सभी राष्ट्रो मे सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक राज्यनियम 

सनक कि के पास करवाने या न करवाने मे राज्य- 
नियम द्वारा जनसम्मति लेने की कोई न 
कोई विधि अवश्य प्रचलित दै। छोटे छोटे राष्ट्रों मे जहाँ 
जनसम्मति सीधे ही प्रजा से ले क्ली जाती है, पहों 
घड़े घड़े राष्ट्रो में, जिनमे प्रतिनिधि-खभात्मक राज्यप्रणाल्री 
का ही बहुत कुछ भ्रवलंघन है, जन-सम्मति लेने की एक 
नवीन विधि काम में लाई जाती है। स्विट्जलैंड में तीन 
प्रकार की जनसम्मति काम मे ल्ञाई जाती है ।-( १ ) 
अबाध्य जनसम्मति, (२) बाध्य जनसम्भति और (३ ) 
नियामक जनसम्मति | 

जिन जिन खिसू राष्ट्रों में मबाध्य जनसम्मति की रीति 
प्रचत्षित है, वद्दों राज्य स्वयं राज्यनियमों के बनाने मे जन- 
सम्मति, छोने के लिये प्रजा की शेर से बाध्य नहीं है। 
हॉ, इसमें संदेह नहीं कि यदि जनता किसी राज्यनियस 
को राष्ट्र मे श्रचलित द्वोने से सर्वधा ही हृदाना चाहे, तो वह 
उसे हटा ख़कती है। इस अवस्था मे जनता के बहुत से व्यक्ति 
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( व्यक्तियों की संख्या मिन्न मिन्न राष्ट्रों के राज्यनियर्मों द्वारा 
भिन्न मिन्न नियत है ) अपने अपने हस्ताक्षर करके राज्य के 
पास पक ऐसा प्रा्थनापत्र भेजते हैं जिसमे लिखा द्वेता है कि 
प्रमुक अमुक राज्यनियम हमे प्रभीष्ट नहीं हैं। ध्तः उन पर 
जनता की सम्मति ( राज्यनियमों पर वे ही व्यक्ति सम्पति दे 
सकते हैं जिनको प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुनने का 
अधिकार प्राप्त है ) के ली जाय। राज्य इस प्रकार के प्राथेना- 
पत्र के पहुँचने पर राज्यनियमें पर जनसम्भति छोने के लिये 
बाध्य है। प्राथेनापत्र मे लिखे हुए राज्यनियर्मों पर राज्य 
जनसम्मति लेता है शैर जनता को हाँ या ना एक ही उत्तर 
देना पड़ता है। इस प्रकार की जनसस्मति लेने से यदि कोई 
राज्यनियम न पास हुआ ते राज्य को अपनी इच्छाओं के 
विरुद्ध भी उस नियम को राष्ट्र में प्रचक्षित करते से रोकना 
पढ़ता है। इस प्रकार प्राथेनापत्र द्वारा राज्य की जनसस्मति 
खेने की विधि अवाध्य जनसम्मृति की विधि कही जाती है। 
परंतु बहुत से ऐसे खिस्‌ राष्ट्र हैं जिनमे बाध्य जदसम्मति 
की विधि का ही प्रचार है। श्रथात्‌ उन राष्ट्रों मे राज्य 
को राज्यनियम बनाने के लिये खयं ही जनता की सम्मति 
लेनी पढ़ती हैं। जनता फो प्रा्थनापत्र भेजने की कोई 
झावश्यकता नहीं होती | । 
बाध्य जनसम्भति किसी राष्ट्र की शासन-पद्धति को 
अ्रज्ञासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के चहुत समीप तक पहुँचा 
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देती है, क्योंकि इससे प्रत्येक राज्यनियम के पास करने या 
न करने में सीधे तैर पर जनता की ही सम्मति होती है। 
सबसे बड़ा ज्ञाभ ते यह है कि इस 
विधि द्वारा जनता मे शांति-भंग नदी होने 
पाता । अबाध्य जनसम्मति की विधि से प्रार्थनापन्न पर 
जनता के दइस्ताक्षर करवाने में राष्ट्र मे बढ़ा भारी विज्ञोभ 
उत्पन्न हो जाता है। वैलेस नामक खिस्‌ राष्ट्र में १८४४ 
में पहले पद्कक्ष अवाध्य जनसम्मति की विधि प्रचलित हुई 
थो। उस राष्ट्र में यह विधि विफल सी सिद्ध हुई, क्ष्योंकि 
राज्य के बहुत से आवश्यक नियमे का भी जनता ने न पास 
किया। कुछ भी हो, सब १८५२ मे कुछ झ्ार्थिक 
विषयों के लिये इस विधि का झवलंबन करना वहाँ उचित 
ठद्दराया गया। ज्यों ज्यों समय गुजरा, अन्य राष्ट्रों ने भी 
अ्रवाध्य या बाध्य जनसम्मति की विधि से से किसी न किसी 
विधि का अवलंबन कर लिया। आवश्यकता पढ़ने पर एक 
विधि को छोड़कर दूसरी विधि का तथा दूसरी कं छोड़कर 
पहली का भो थे अवतांबच करते रद्दे ! परंतु यहाँ पर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि आजकक्ष प्राय: सच राष्ट्रों मे यदि 
शासन-पद्धति मे किसी प्रकार का परिवर्तन करना द्वो ते 
बाध्य-जन-सम्मति की विधि ही का प्राश्रय क्लेना पड़वा है। 
शासन-पद्धति से अतिरिक्त बिषयोँ में ते! किसी राष्ट्र मे कोई 
विधि प्रचलित है, किसी से कोई । स्थुज्ञ रूप से दिग्दशैद 


बाध्य जनसम्मति 
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कराने के लिये मिन्न भिन्न राष्ट्रों की जन-सम्मति फी विधियाँ 


हम नीचे देते हैं-- 

राष्ट्र जनसमन्‍्मति अवलंबन का 
बाघ्य या अ्वाध्य ससय 

राष्ट्रसंघटन अबाध्य (८७४ 

जूरिच (2एण०)) बाध्य १८६४८ 

बने ( 8७6"08 ) 9 १9 

लूसने ( ],0007१७ ) प्रबाध्य १८६ 
साधारण तैर पर बाध्य १८४८ तथा 

हैं अ । भवाध्य (संधियों में ) १८७६ 

जग ( 20६ ) अबाध्य १८७७ 

फ्रीषग ( ए/७०ए०४ ) , गन 

सालुअर ( 50!0076 ) बाध्य १८६८ 
(अबाध्य १८४६) 

बैस्त नगर ( 8896 ) अबाध्य १८६१, १८७५ 

बैस्त ग्रामीण (88800) बाध्य १८६३ 

शाफूहासन (80ा्शी- 

वकए8श॥ ) 7 १८८५ ( १८५६ अवाध्य ) 
सेंट गाल (80, 0६] प्वाध्य १८६९१ तथा 
१८७५ 
प्रिजंस (9.08076)  वाध्य श्प्श्र 


आारगो (88220)... ० १्प७र 
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राष्ट्र जनसम्मति अवल्ंबन का 
बाण्य था प्रबाध्य ' खमय 

थर्गों ([प्रपएहुआ0). बाघ्य (८ 

टिसिना (!४७7०)  अधाध्य (प८३े 


तथा १८६९ 


अबाध्य (साधारण वि०) १८८५ 
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शासन-पद्धति में परिवर्तन फरने के लिये स्विसू राष्ट्र-संघ- 
उन को बाध्य जन-सम्मति विधि का ही अ्रवंबन करना 
पड़ता है! इसके भ्तिरिक्त अन्य विषयें पर यदि साम्राज्य 
के तीस इलार मनुष्य या आठ राष्ट्र मुख्य राज्य के पास 
प्राथनापन्र भेजें ते मुख्य राज्य को उन विषयों पर जनसम्मति 
लेनी पढ़ती है। मुख्य राज्य द्वारा पास किया हुआ नियम 
सब्बे दिने। तक साम्राज्य में प्रचलित नहीं किया जा सकता। 
येह्द नियम इसलिये किया गया है कि जनता यदि इस 
पर “झबाध्य-जन-सम्मत्ति! लेवा चाहे ते उसे तीस दजार 
मनुष्यों के हस्ताक्षर करवाकर मुख्य राज्य के पास प्रार्थेना- 


पत्र भेजने का अवसर मिक्ष सके । 
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अभी तक मित्र सिक्न राष्ट्रों की ओर से अ्रवाध्य-जन- 
सम्मति छेने के लिये प्राय: मुख्य राज्य के पास प्राथेनापत्र 
नहीं भेजा गया है। पर जनता फे तीस हजार व्यक्तियों द्वारा 
कई बार प्राथेनापत्र भेजे जा चुके हैं। १८७४ से १८६५ तक 
क्षगमग १८२ नियमों में से २० नियमों पर झवाष्य जन- 
सम्मति की गई जिनमें से केवल ६ हो नियम जनता ने पास 
किए तथा अन्य सब नियमों को पास नहों किया | इसी समय 
में मुख्य राज्य की ओर से शासन-पठुति सम्बन्धी १०-नियम 
बाध्य जन-सम्मति के लिये जनता के पास सेजे गए जिनमें से 
केवल ६ दी पास किए गए। इसी प्रकार बने नामक राष्ट्र मे 
१८६८ से १८६६ तक <€७ राष्ट्रीय प्रस्ताव जनता में पास 
दोने के लिये भेजे गए। इनमे से केबज्ञ ६€ हो पास हुए, 
ऐेष छोड़ दिए गए। साहूर नामक राष्ट्र में भी यही घटना 
हुईै। यहाँ १८७० से १८४१ तक ६६ नियम जनता के 
पास भेजे गए थे जिनमें से केवक् पंद्रह हो नहीं पास 
किए गए थे। शेष ५१ नियमों को! जनता ने स्वीकृत 
कर लिया था। इसी प्रकार के परिणाम जूरिच नामक 
राष्ट्र ने भो प्रकट किए हैं। ' 

स्टूजलेंड की जन-सम्मति विधि द्वारा न पास किए हुए 
नियमों पर जब विचार किया जाता है, ते पता छगता है कि प्राय: 
जनता ने उन्हों प्रस्तावों को नहों पास किया जिनसे अधिक 
सुधार होने की झाशी थी। यह क्‍यों ९ यह इसी लिये कि 
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प्राय; जनता अपने प्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिक संकृचित 
विचार की हुआ करती है। खिट्जलें'ड में जन-सम्मति-विधि 
की विशेष रूप से समात्ञोचना हुआ करती है। समाल्लोचकों 
का कथन है कि यह विधि भी जनता की सस्म्ति की वास्त- 
विक सूचक नहीं कही जा सकती, क्योंकि राज्य-नियर्मों के 
पक्षपाती लोग प्रायः इतनी €त्सुकता से सम्मति देने के लिये 
नहीं जाते जितनी उत्सुकता से विपक्षी लोग जाते हैं। यह 
इसी से प्र्नक्ष है कि बने नामक राष्ट्र में कु सम्मति देने योग्य 
पुरुषों के ४३ प्रति सैकड़ा ही 'जन-सस्मति विधि! में राज्य- 
नियमों पर सम्मति देने जाते हैं। विचित्रता यह है कि इसकी 
अपेक्षा सम्मति देनेवाल्नों की प्रति सैकड़े अधिक संख्या प्रति- 
निधियें। के चुनाव के समय हुआ करती है, जे कि गणना के 
अनुसार ६३ दोती है । यद्द अंतर इस्र बात का सूचक है कि 
जनता का प्रेम 'जन-सम्मति-विधि? में उतना नहीं है जितना 
कि चुनाव में है | प्रस्तावों के विषयों फे अनुकूल ही सम्भति 
देनेवालों की संख्या घटा बढ़ा करती है। कई एक प्रस्तावों 
पर जहाँ ८७"६ सम्भति देनेवाल्े पहुँचते हैं, वहाँ कुछ पर फेवल 
२०२ ही । जनता फे अधिक प्रिय विषयों से प्लेकर न्‍्यून प्रियः 
विषयों तक की सूची यथाक्रम इस प्रकार है--( १ ) धार्मिक 
विषय, (२) राजनीतिक विषय, (३) रेल की सड़कें 

(४) विद्यालय, (५) पझ्ाय-व्यय संबंधी विषय, ( ६ ) 
शासन संबंधी विषय । 9 
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उपयुक्त सूची से स्पष्ट हुआ होगा कि जनता को शासन- 
संबंधी विषय ही सबसे कस प्रिय हैं तथा उन्हों पर सम्पत्ति 
देनेवाशे भी बहुत ही कम पहुँचते हैं। यह क्‍यों ! यह इसी 
लिये कि जनता जे! विषय समझ सकती है तथा जिसपर विचारः 
सकती है, भ्रधिकतर उसी पर सस्सति देने फे लिये जाती है। 
शासस संबंधी कठिन विषय उसकी समझ मे नहीं झा सकते, 
धअत्त: उन पर वह सस्मति देने के लिये नहीं जाती। ऐसे कठिन" 
विषय मे जनता के बहुत ही थोड़े व्यक्तियों का प्रवेश होता है; 
अतः उस पर सम्मत्ति देने के लिये भी बहुत ही थोड़े व्यक्ति 
जाते हैं, भर यह उचित भी ग्रतीत होता है । दूसरा प्राक्षेप जन- 
सम्मति-विधि पर यह किया जाता है कि जलता को पर्याप साधन- 
प्राप्त नहों हैं जिनसे वह किसी विषय पर गंभीर रूप से भ्रपनी 
सम्मति निश्चित करे! यह पश्राक्षेप वहुत कुछ सत्य है। 
परंतु इस दूषण को दूर करने के दिये खिस्‌ राज्य ने जे कुछ 
यज्ञ किया है, वह भी प्रशंसनीय है। राज्य उन प्रत्ावों को 
अपने प्रेस द्वारा छपवाकर जनता फे पास सेज देता है जिन पर 
उसे जन-सम्मतिः लेनी द्वोदी है। इस कार्य मे राज्य 
का बहुत धन खर्च द्वोता है। गणना से पता लगा है कि 
राब्य के १३०००० फ्रीक (४७००० रु० ) के लगभग फेवल' 
इसी कार्य में व्यय होते हैं । प्रस्तावों की मुद्रित प्रति मिलने से 
विषय जनता के सामने झा जाता है और उसके समझाने के 
लिये झभी तक काई साधन र्विसू राज्य का नहीं सूझा है। 
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तीसरा ग्राक्षेप इस विधि पर यह किया जाता है कि इस 
* विधि के प्रचलित द्वोने से यद्द बहुत संभव है कि काल्ञांतर में 
जनता के प्रतिनिधि राज्यकाये में अपना उत्तरदायित्व बहुत दी 
कम समभाने लगें। परंतु यह आज्षेप कहाँ तक सल्न है, 
“इसका निशेय करना अत्यंत कठिन है। क्या होगा, यह 
कान कह सकता है। जे कुछ सामने है, वह ते। यही है कि 
अभो तक स्विट्जलैंड में यह दशा नहीं हुई है। प्रतिनिधि 
राज्यकाय में बहुत कुछ प्पने उत्तरदायित्व को समभते हैं , 
इस प्रकार यह दिखाया जा चुका है कि जन-सम्मति-विधि 
पर क्‍या क्‍या आक्षेप भिन्न भिन्न विद्वानों की ओर से किए 
जाते हैं। यद्दों पर यह स्मरण रखता चाहिए कि स्विटूजलड 
में ऐसा काई व्यक्ति नहीं है जे इस विधि का मूल्नो- 
उछेदन फरना चाहे | जे कुछ आक्षेप किए जाते हैं, वे फेवक्ष 
इसी लिये कि यह विधि जनता के लिये अतिशय ल्ाभकर है । 
अतः इसमें जे दूषण हैं, उन्हें भी किसी प्रकार से दूर कर 
दिया जाय । इस विधि फे कारण हो स्विदूजले'ड की शासम- 
'पद्धति सब देशों की अपेक्षा आदशे शासन-पद्धति समझी जाती 
है। महाशय ड्राज जैसे राजनीतिज्ञ तथा योग्य विद्वान का 
कथन है कि जनसम्मति की विधि स्विट््जहेड में अभी तक 
बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम में लाई गई हैं। अतः इसने 
चस देश को हानि फी प्रपेत्ता बहुत कुछ लास ही पहुँचाया है । 
भनुष्यों के प्रत्येक काये फे सदश यह भी भ्रपूर्ण ही है। जे 
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कुछ लोगों को करना चाहिए, बह केबल यही है कि इसके 
परित्याग की अपेक्षा इसके दूषणों के दूर करने का ही विशेषतः 
यत्न हो । जन-सम्मति-विधि ने स्विस्‌ राष्ट्रसंघटन को बहुत 
ही भ्रधिक ज्ञाभ पहुँचाया है । 

बाध्य तथा अबाध्य जनसम्मति पर जे! कुछ लिखना था, 
वह लिखा जा चुका है। प्रब नियामक जनसम्भति पर भी मैं 
कुछ लिख देना आवश्यक सममस्तता हूँ। बाध्य तथा झवाध्य 
जनसम्मति की विधि एक मात्र निषेषात्मक है; प्र्थात्‌ 
इस विधि के द्वारा जे छुछ स्स्‌ जनता कर सकती है, 
वह केवल यही है कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा पास किए 
हुए नियमों फो चाहे राध्य सें प्रचलित करे, चाहे प्रचलित 
दोने,से रोक दे। परंतु स्विस्‌ विद्वानों की सम्मति है 
कि प्रजासत्तात्मक राज्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता 
जब तक जनता का नियम-निर्माण में पूर्ण रूप से हाथ न 
हो। अतः इस बात की पूर्णता के लिये भी वहाँ एक विधि 
प्रचलित की गई है जिसे नियामक-जन-सम्मति विधि ( 708 
प्रणंधं४४ए७ ) के नाम से पुकारा जाता है। नियासक- 
जन-सम्मति-विधि के अन्लुसार जातीय सभाओरें के सभ्यों के 
विरुद्ध भी कुछ व्यक्ति एक नियम बनाते हैं तथा उस पर 
बहुत से व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर राब्य के पास मेजर 
देते हैं। राज्य उस नियम को अपनी नियासक सभाओं में 
भेजदा है। यदि वह नियम पास हुआ, तब ते कोई घात 
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नहीं है, चह राज्यनियम.. हे! ही गया जो कि जनता को 
अभीष्ट था । परंतु यदि वह नियम वहाँ पास न है।, तब 
राज्य उस नियम पुर जनसम्मति लेता है । यदि जनसम्मति 
उस्र नियम का पास कर दे, तब वंह राज्यनियम दो जाता 
है तथा राज्य को भ्रपनी सम्मति के विरुद्ध भी उस पर कारये 
करना ही पडता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राथेनापन्न 
भेजनेवाह्षे साधारण दौर पर किसी नियम के सुधार का ही 
जिक्र करते हैं; परंतु जब जनता सुधार करना खीकृत कर ज्ञेती 
है, तब प्रार्थीजत या राज्य कोई उस नियम को झुधारकर पुनः 
जनता मे पेश करते हैं तथा वहां से पास होने पर वह घुधार 
राब्यनियम का रूप घारण कर लेता है। यहाँ पर यह स्मरण 
रखना चाहिए कि झुख्य राज्य के किसी प्रस्ताव पर 'नियासक- 
जन-सम्मतिः लेने के त्षिये पचास हजार पुरुषों का प्राथेना- 
पत्र पर हस्ताक्षर करता भ्रावश्यक है। जूरिच राष्ट्र का 
नियम है कि पॉच दजार आदमी जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 
करके भेजें, वह प्रस्ताव राज्य को नियामक-जन-सस्मति के 
लिये भेजना पड़ता है । इसी प्रकार “नियामक-जन-सम्भति! 
का किसी प्रस्ताव के संबंध में विचार करवाने के लिये मिन्न 
मिन्न राष्ट्रों की प्रोर से हस्ताक्षर करनेवाज्ञों की मिन्न मिन्न 
संख्या नियत है | ५ 

१८४८ में खिसू शासन-पद्धति के निर्माताओं ले असेरि- 
कम शासन-पद्धति के अछुसार ही झपने देश की शासन-पद्धति 
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का निर्माण किया। उन्हे यह पसंद न था कि वे भी अपने 
दंश में साम्राज्य के शासन का संपूर्ण प्रधिक्षार एक प्रधान 
के ही हाथ में दे दें। अतः उन्होंने 
खिस राष्ट्-संघटन 26 
हम कक जम कक प्रधान के स्थान पर एक राष्ट्रीय 
उपसमितिः का निर्माण किया । राष्ट्रीय 
डउपससिति मे उन्होंने सात सभ्य रखे और उनमे से किसी दे 
का एक-राष्ट्रीय होना सर्वथा निषिद्ध किया । खिसू शासन- 
पद्धति के निर्माताओं ने यहों पर बस न की। उन्होंने 
राष्ट्रीय उपसमिति की शक्ति भी इस बात से न्‍्यून कर दी 
'कि इसे प्रतिनिधि समा का ही एक अंग वना दिया। इस 
प्रकार उन्र विद्वानों ने सिस शासन-पद्भति के जे! मुख्य मुल्य 
अंग बनाए, थे ये हैं--( १ ) प्रतिनिधि सभा, (२ ) राष्ट 
सभा, (३) जातीय खा, (४) राष्टीय उपसमिति 
और (५ ) न्याय सभा | 
असेरिकन शासन-पद्धति के सामने रख कर ही खिस 
शासन-पद्धति का निर्माथ किया गया है, यह्द अभी लिखा जा 
चुका है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि दोतों 
 ढेशों की शासन-पद्धतियाँ कार्य में एक दूसरी से सर्वथा 
विपरीत हैं । कहों खिस्‌ शासन-पद्धति प्रव्ष है शैर असेरि- 
कन शासल-पद्धति दुरबल है; और जहाँ द्वितीय प्रवत्त है 
चहाँ प्रथम दुबे है। दृष्टांठ के तौर पर अमेरिकन शासन 
पद्धति में राष्ट सभा तथा न्याय सभा प्रशंसा के योग्य समझी 
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जाती हैं, परंतु खिसू शासन-पद्धति में ये ही देनें निेल 
समझी जाती हैं। खिसू शासन-पद्धति में राष्ट्रीय डपसमिति 
तथा प्रतिनिधि सभा प्रशंसनीय हैं, पर अमेरिकन शासन- 
पद्धति में वे भ्रप्रशंसनीय हैं। सारांश यह कि दोनें ही देशों 
में शासन-पद्धति के उन उन झंगों ने सफलता से काम किया 
है जे! उनकी स्वजातीय हैं । 
खिस्‌ प्रतिनिधि खभा के सभ्यों की संख्या १४७ है। इसमें 
राष्ट्र द्वारा विभक्त ५१ श्रांतों से प्रतिनिषि आते हैं। स्विट- 
जलैंड में जनसंख्या तथा प्रतिनिधि का 
शशिकला अनुपात १९ २०००० है। बोस इजार से 
कम जनसंख्यावाल्षे राष्ट्रीं के एक प्रतिनिधि भेजने का अषि- 
कार प्राप्त है; प्रार यदि किसी राष्ट्र की इतनी जनसंख्या हो कि 
उसे २० इजार से भाग देने पर १० हजार से ऊपर शेष 
बचता दो, ते! उसे एक और प्रतिनिधि भेजने का भ्रधि- 
कार प्राप्त हे जाता है। प्रतिनिधि सभा का एक बार 
जो प्रधान या उपप्रधान होता है, वही अगल्ली बार उस 
पद्द पर नही चुना जा सकता। थही नियम राष्ट्र के 
साथ भी है। प्र्थात्‌ एक राष्ट्र का जे एक बार प्रधान 
या उपप्रधान हो, दूसरी बार उसी राष्ट्र का ज्यक्ति उस 
पद पर नहीं चुना जासकता। 
स्थिस्‌ राष्ट्र सभा मे पूर्ण राष्ट्र के दे! सम्य आते हैं पर 
अधेराष्ट्र का केवल एक दी सभ्य झाता है । स्विस राष्ट्र सभा 
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का निर्माण अमेरिकन राष्ट्र सभा को देखकर किया गया था। 
परंतु छुछ कारणों से दोनों ही एक दूसरी से सर्वथा भिन्न मिन्न 
हैं । सविट्जलैंड मे राष्ट्र सभा का जो पूर्व 
मान था, वह अ्रव नहीं रदहा। भिन्न 
भिन्न दलें के नेता श्रव प्रतिनिधि सभा में जाना अधिक ज्ञाभ- 
दायक सममभते हैं। यह क्यों? यह इसी लिये कि राष्ट्रीय 
उपसमिति के सभ्य प्राय: प्रतिनिधि सभा से ही चुने जाते हैं 
तथा उसके काये का निरीक्षण भ्रादि फरने में प्रतिनिधि 
सभा ही अधिक शक्तिशालिनी है। राष्ट्र सभा के कुछ्त मि्रा- 
कर ४४ सभ्य हैं। ये २२ राष्ट्रों द्वारा चुनकर श्राते हैं। 
राष्ट्र सभा में प्रतिनिधियों को भेजने, उनकी तनखाहें देने 
तथा प्रतिनिधियों के स्वराष्ट्र संबंधी मामलों में राष्ट्रसंघटन के 
नियम नहीं लगते; भ्रपितु भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने 
नियम ही इन सामलों मे काम करते हैं। एक राष्ट्र अपने 
प्रतिनिधि को चार वर्ष के लिये भेजता है शोर दूखरा राष्ट्र 
फेवल एक ही वर्ष के लिये। भिन्‍न भिन्न राष्ट्रों में राष्ट्र 
सभा के प्रतिनिधियों के चुनने का तरीका भी भिन्न भिन्न है। 
राष्ट्र सभा के प्रधान श्र उपप्रधान के चुनाव में प्रतिनिधि 
सभा फे ही नियम लगते हैं। 

दोनों सभाओं के, स्विस्‌ शासन-पद्धति के अनुसार, निम्त- 
देने सभाओं के काय्ये लिखित काये कह्टे जा सकते हैं-- 

१---को विदेशीय राष्ट्रों के साथ संघि ग्रादि करना | 

शा००- १ 


राष्ट्र समा 
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(ख) शांति या युद्ध की उद्धोपणा करता । 

(ग) राष्ट्रसंघटन की सेना का प्रबंध करना | 

(घ) स्विट्जलैंड को युद्धो मे उदासीन रखना 
तथा धाह्मय स्वरक्षः करना ! 

२--(च) राष्ट्रों के अ्रधिकारों फे विरुद्ध राष्ट्रसंघटन 
के अधिकारों फो सुरक्षित रखना ! 

(छ) देश की अंवरीय स्वरक्षा तथा शांति के 
लिये भिन्न भिन्न नियमों को पास करना 
तथा भिन्न भिन्न काये करना | 

(ज) राष्ट्र-संघटन की शासन-पद्धति फे अनुसार 
राष्ट्रों के त्िये तथा राष्ट्र-संघटन फे लिये 
भिन्न मिन्न नियम बनाना | 

३-(र) आय-व्यय का बजट बनाना । 
(ट) साम्रान्‍्य के शासन के छिये मिन्न भिन्न 
राजकीय विभागों पर शाज्याधिकारियों को 
“ नियत करना तथा उनका वेतन आदि 
निमश्।ित करना | 
४--राष्ट्रीय उपसमिति के कार्यों का निरीक्षण करना 
तथा उपसपमिति के शासन संबंधी निशेयों के विरुद्ध शिकायतों 
का निर्शय करना | 
पू--जन-सम्भति विधि द्वारा राष्ट्रसंघटन की शासन- 
पद्धति में परिवर्तन करना तथा उसको सुधारना | 
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जब दोनों सभाओं का सम्मिलित अधिवेशन जातीय सभा 
के रूप मे दवा है, तव उसके अधिकार 
जातीय सभा 3. फिन्न हो जाते हैं। वे ये हैं-- 
१--(क) राष्ट्रीय उपखमिति के सभयों को नियद 
करना । 
(ख) राष्ट्रीय न्यायाधीश, महामंत्रो तथा राष्ट्रीय 
सेन्ना के सेनापतियों को नियत करना | 
२--अपराधियों को ज्ञमा प्रदान करना | 
३--राष्ट्रीय अधिकारियों की पारस्परिक कलह शांद 
करना इत्यादि । 
प्रतिनिधि सभा का प्रधान ही इसका प्रधान द्वोता है तथा 
उसी के नियस जातीय खभा के कार्यक्रम के द्विये काम 
मे भाते हैं। 
राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्यो का चुनाव जातीय सभा 
द्वारा दोता है। सभ्यों का चुनाव फेवल तोन वर्ष के लिये 
होता है। परंतु यदि जातीय सभा के 
राह स्यससिति. तो का चुनाव तीन वर्ष से पूर्व ही 
दो जाय, ते इसके सभ्यें छा चुनाव भी वीच ही मे हो जाता 
है। सारांश यह कि उपसमिति का जन्म मरण जातीय 
सभा के साथ हुआ करता है, क्योंकि वही इसकी चुनले- 
वाली है। डउपसमिति के सात सभ्य होते हैं और राष्टकाये 
भी सात ही विभागों में विभक्त हैं। इस प्रकार एक एक 
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सभ्य को एक एक विभाग का शासन सिल जाता है। मिन्न 
मिन्न विभागों का प्रधान ही राष्ट्रीय उपसमिति का सभ्य हुआ, 
फरता है। संपूर्ण विभागों के काये का निरीक्षण करने के 
लिये उन्हीं में से किसी एक के प्रधान के तौर पर चुन लिया 
जाता है। उपप्रधान भी उन्हीं मे से किसी को नियत कर 
लिया जाता है जो प्रधान फो समय समय पर सहायता 
पहुँचाता रहता है। उपसमिति के प्रधान और उपप्रधान को 
चुननेवाली एक मात्र जातीय सभा ही है। प्रधान तथा उप- 
प्रघान प्रति वर्ष घदलते रहते हैं। एफ ही व्यक्ति को दूसरी बार 
उस पद पर नहों चुना जाता। स्विट्जलेंड मे यद्ट एक रीति सी 
चत्ष गई है कि उपप्रधान को ही अगले वर्ष प्रधान के तौर पर 
चुन लिया जाता है तथा इस प्रकार क्रमश: उपसमिति के प्रत्येक 
सभ्य फो इस पद पर आने का झ्रवसर मिल्लता रहता है| 
प्रधान के शासन संबंधी अधिकार उपसमिति के सभ्यों फे तुल्य 
ही हैं। अपने साथियों की भ्रपेत्षा जे विशेष काये प्रधान के 
दाथ में है, वह केवल यही है कि वह अपने साथियों के कार्यों 
से सदा परिचित रहता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुचारु 
रीति पर चल्नाने के लिये प्रधान का पद भ्रहदण करता है। 
१८८८ में विदेशीय विभाग का काये प्रधान के सपुर्द किया 
गया था; परंतु इसके लिये जब स्थिरता की आवश्यकता हुई, 
तथ यह निश्चित हुआ कि प्रधान जिस विभाग का काये 
श्रपने हाथ मे लेना चाहे, ले ले । स्विट्जलेड में राजकाय के 
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सात विभाग हैं, यह पूर्व हो लिखा जा चुका है। उनके नाम 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) विदेशीय विभाग, ( २) न्याय तथा पुलिस विभाग, 
( ३ ) कृषि विभाग तथा व्यवसाय विभाग, ( ४ ) युद्ध विभाग, 
(५) आयबव्यत्र विभाग, (६) डाक तथा रेक्ल विभाग, 
और ( ७ ) अंतरीय ( गृह्य प्रबंध ) विभाग । 

उपसमिति फे कार्य बहुत से हैं। उपसमिति के बहुत 
से न्यायात्य संबंधी काये हैं और शासन संबंधी काये भी 
उसके पास पर्याप्त हैं। स्विट्जलेंड मे यद्यपि मुख्य न्यायात्षय 
है जिसमें राज्यनियम संबंधी कड़े भेजे जाते हैं, परंतु कुछ 
शासन संबंधी विवाद उसफे हाथ से लेकर जातीय सभा ने 
उपसमिति के सपुदं कर दिए हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
उपसमिति न्याय फरने मे फेवल न्याय का ही ध्यान नहीं 
रखती, वरन्‌ राजनीति का भी ध्यान रखा करती है। परि- 
णास इसका यह द्ोता है कि उसके बहुत से निर्णय दूसरों 
को निरेय नहीं प्रतीत हो सकते। यहाँ पर यह प्रश्न 
उठना खाभाविक है कि यदि स्विट्जरलैंड की शासक राष्ट्रीय 
उपसमिति न्यायवितरण का भी कास करती है, ते! वह 
स्वेच्छाचारियणी क्यों नहीं हो जाती ? क्योंकि जहाँ कही 
शासन तथा न्याय का कार्य एक हो व्यक्ति के द्वाथ मे सपुर्द 
कर दिया जाता है, वहाँ ऐसा होना संभव है। इसका उत्तर 
यही दिया जा सकता है कि स्वतंत्रता देवी की उपासक ख्तंत्र 
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जातियों में यद्द घटना प्रायः नहीं होती । और यदि कभी 
ऐसी बात होनेवाली भी हो, ते भी अखबारों, पुस्तकों तथा 
जनता के विक्षोमों का शासकों को इतना भय होता है कि 
वे प्राय: ऐसा करने का साहस दी नहीं करते। युरोप के 
पन्‍्य देशों मे अतरीय या गृह्य विभागों? के मंत्री जब कभी 
स्वेच्छाचारित्व प्रकट करते हैं, वे उसका कारण यह होता है 
कि उनके हाथ मे असीम शक्ति दे दी जाती है। परंतु 
, ख्िसू राष्ट्र-सेघटन में यह कब संभव है? उपसमिति के 
सभ्य जो कुछ काम करते हैं, वह फेवक यही है कि वे देखे 
कि प्रवंधकर्ता ज्ञोग नियमें को कारये मे उचित विधि पर ज्लाते 
हैं या नहीं। उपसमिति के सम्य राष्ट्रीय प्रबंधकर्तताओे। के 
साथ वहुत कुछ प्रेम से व्यवहार करते हैं, तथा बड़ी बुद्धिमत्ता 
से प्रत्येक नियम के भांवों को समककर काम करते हैं। यदि 
कभी किसी राष्ट्र से उपपसमिति के सभ्यों का कूगड़ा हो जाय 
तथा वह राष्ट्र जातीय नियमे! का पाक्नन फरने के लिये उद्यत 
न हो, वे उपसमिति उस्र राष्ट्र में जातीय सेना को पहुँचा 
देती है जो बिना किसी प्रकार के उत्पात के वही पर 
रहने लगती है। इस सेना का. व्यय उसी राष्ट्र पर 
पड़ता है जिसमें वह शांति के लिये जाती है। परि- 
यास इसका यह द्वोता है कि आरायः स्विस_ राष्ट्र इस 
झार्थिक व्यय के भय से राष्ट्र-संघटन के नियमों का अति- 
क्रमण ही नही करते । 
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स्विटजल् ड भें शासन का नियम के साथ संबंध खब सभ्य 
जातियों से भिन्न है। राष्ट्राय उपसमिति शासन के विषय सें 
जातीय सभा के प्रधीन है। जातीय सभा ने अभी तक उप- 
समिति के शासन संबंधी किसी काये का सर्वथा पल्चटा नही 
है। उपसभिति प्रति वष' झपनी वार्षिक कारचाई जातीय 
सभा में पढ़ती है और जातीय सभा उसके कार्यों की समा- 
लोचना 'करती है तथा उन उन कार्यों पर प्रपनी अरसम्मति 
प्रकट करती है जिनसे उसकी असहमति होती है, जिससे 
भविष्य मे उन कार्यों फे शासन से ध्यान रखा जाय | 

राष्ट्रीय उपसमिति की तुल्नना अगरेजी मंत्रिसभा की उप- 
समिति से भी की जा सकती है। यद्यपि स्विस, उपसमिति 
के सभ्य जातीय सभा की किसी सभा के सभ्य नहीं होते, 
परंतु दोनों ही सभाभ्रो मे उन्हे बोलने का पूरे अधिकार 
मिला है। इस प्रकार वे ज्ञोग राज्यनियम-निर्माण मे अपना 
पूरा पूरा प्रभाव डाज्ञ सकते हैं और डालते भी हैं। स्विस 
उपसमिति जातीय सभा की सम्मति पर बहुत से प्रस्ताव 
बनाती है जो जातीय सभा से पास किए जाते हैं। वास्तव 
मे बात ते यह है कि राष्ट्र के प्राय: संपूरों नियम जातीय 
सभा में पास करवाने के लिये भेजने से पूर्व एक बार इसके 
हाथें से अवश्यमेव गुजरते हैं। इस प्रकार शास्त्र तथा 
नियस का संवंध अँगरेजी मंत्रिससा की उपसमिति के सहश 
खिस्‌ डपसमिति मे भी भ्रत्यंत समीप का ही है; परंतु यहाँ पर 
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यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों देशों की उपसमितियों 
के ही ये संबंध कुछ भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर भाज्ित हैं। 
खिसू उपससिति किसी प्रस्ताव के पास न होने पर इस्तीफा 
नहों देती। इसके विपरीत यदि जातीय सभा शासन या 
नियम संबंधी किसी काये में श्रपता मतभेद प्रकट करे, ते लिस 
लपसमिति अपनी सम्मति के विरुद्ध भो जातीय सभा की 
सम्मति पर बड़ो प्रसन्नता से काये करती रहती है। स्विस 
उपससिति के सभयों में यह सिद्धांत काम करता रहता है कि 
बे जातीय सभा के सामने जब कोई प्रस्ताव पेश करते हैं, ते। 
वह इसी लिये करते हैं कि जातीय सभा को शासन या नियम 
के विषय में एक उचित सल्लाह मिल सके, न कि इसलिये कि 
वे संपूरों शासन के जिस्मेबार हैं। अत: यह उचित नही है 
कि जातीय सभा को उनझी सम्प्रति पर द्वी चलना चाहिए; 
तथा यदि जातीय सभा उनकी सस्मति पर चक्षने को तैयार 
न देते वे राष्ट्र के शसन की जिम्मेवारी छेने में असमथे 
हैं, अतः वे इस्तोफा दे दे । “इस दशा में जातीय सभा दूसरे 
व्यक्तियों की उपससिति बनावे जिनकी सम्मति जातोय सभा 
की खम्मति से मित्तती दो कौर जो राष्ट्र के काये को 
जिम्मेवारी ले लें। यही सिद्धांत है जिस पर स्विस्‌ उप- 
समिति काये करती हुई अपनी इच्छाओं के विरुद्ध होते हुए 
भो कई एक बातों पर जादीय सभा की सम्मति पर कार्य 
करतो रहती है तथा ध्पना पदत्याग नहीं करती | १८४८ से 


( १६७ ) 

खेकर भ्रव तक केवल दे! ही बार उपससिति के सभ्यो ने 
इस्तीफा दिया है जिसमें केवल एक बार नियम संबंधी 
अगड़े के ऊपर उपससिति ने इस्तोफा दिया था। स्विस 
विद्वानों की सम्मति में राष्ट्र के लिये यह अविवेचनापूरण 
कि उपसमिति के सभ्यें को सस्मति-विसंवाद के 
कारण इस्तोफा दे देता पड़े, जब कि उनमे शासन संबंधी 

प्रमेक गुण विद्यमान हैं। | 
स्विस उपससिति को एक प्रकार से प्रवंधकारिणी सभा 
भो कह सकते हैं। इसके सभ्यों के चुनाव में प्रायः उनकी 
प्रबंध या शासन की शक्ति ही मुख्य वैर पर देखी जादी है; 
उनमे यह नही देखा जाता कि वे राजनीतिक नेता हैं या 
नहीं । स्विसू उपसमिति का एक मात्र कार्य यह है कि 
स्विटजलैंड का शासन उचित विधि पर किया जाय ठथा समय 
सभय पर नियमें के विषय मे जातीय सभा के! उचित सलाह 
दी जाया करे। उपसमिति से जातीय सभा यह आशा नहों 
करती कि वह राष्ट्र की राजनीति का अपने ही हाथ में 
कर ले; और इसी बाद में उपसमिति की राष्ट्र में क्या रिथिति 
है, इसका रहस्य छिपा हुआ है। प्राय: मिन्न मिन्‍न दलों में 
से ही उपसमिति के सभ्य चुने जाते हैं; पर विचित्रता यह है 
कि इस पर भी उपसमिति का कार्य घहुद हो अच्छी तरह 
पर चल्लता है, जब कि उनझ्ने प्रत्येक सभ्य की आपस में 
'सम्मति एक नहीं होती। इसका कारण यही है कि उप- 
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समिति के सभ्य अपने कार्य में खतंत्र नहों हैं! वे जातीय 
सभा फे एक प्रकार से सेवक हैं। कुछ भी हो, यह 
खिट्जलेंड की ही विशेषता है कि वहाँ राष्ट्रीय उपसमिति के 
सभ्य बड़ी दूरदर्शिता से तथा निष्पक्ष हाकर अपना काये करते 
हैं। वे लोग भिन्न भिन्न दक्तों में से चुनकर भाते हैं, पर वे 
लोग अपने आपको एक मात्र दल्तों के सिद्धांतों से ही नहीं 
जकड़े रखते हैं। उपसमिति के सभ्यों का यद्द विशेष गुण 
समभतना चाहिए कि वे लोग जातीय सभा में बड़ी बुद्धिमत्ता 
से मिन्न मिन्न दलों के विचारों की भिन्नता मिटांते हुए राज्य- 
कार्य बही शांति से चलाते हैं । 

उपसमिति के वे ही सभ्य प्राय बारंबार चुने जा सकते 
हैं, और प्राय: ऐसा होता भी है। १८४८ से १८८४१ तक 
कुल मिलाकर ३१ व्यक्ति उपसमिति के सभ्य बन चुके थे 
जिनमें से ७ अभी उस समय कार्ये भी कर रहे थे। गणना 
से प्रत्येक व्यक्ति के काये का शौतस्तत १० वर्ष निकत्ना है। 
वास्तत्र में बाव तो यद्द है कि १५ सभ्य लगभग १५ 
वर्ष से ऊपर तक काम कर चुके थे तथा ४ सभ्य २० वर्ष 
से ऊपर तक और एक सभ्य ने ते ३० वर्ष से ऊपर तक 
राष्ट्र की सेवा की थी | 

उपसमिति का जब कोई सभ्य मर जाता है या इस्तीफा दे 
देता है, उस समय उसके स्थान पर जातीय सभा किसी दूसरे 
व्यक्ति का सभ्य के पार पर चुनकर भेज देती है। उपसमिति 
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के सभ्यों को प्रायः कार्य बहुत ही अधिक करना पड़ता है । 
बहुत से यत्न किए जा रहे हैं जिनसे सम्यों का परिश्रम 
कम किया जाय। इस प्रकार राष्ट्रीय उपसमिति पर जो कुछ 
लिखना था, लिखा जा चुका। अब हम ऋुछ शब्द खिस्‌ 
न्यायाज्यय विभाग पर लिख देना आवश्यक समस्त हैं | 

स्विटजक्रड का न्‍्यायात्ञय विभाग एक विचिन्न प्रकार 
का है। पद्दों मुख्य न्यायालयों के साथ साथ राष्ट्रीय 
न्यायाज्ञय अपना काये बहुत ही अच्छी 
तरह से संपादित करते हैं। मुख्य 
न्‍्यायाज्ञय के अतिरिक्त जातीय सभा वर्धा राष्ट्रीय उपसमिति 
भो वहाँ न्याय संबंधी काये करती है! लिट्टजलंड मे 
प्रत्येक सभा के कार्यों की सीमाएँ शासन-पद्धति द्वारा पूरो 
रूप से निर्दिष्ट हैं। १८४८ मे मुख्य न्यायात्य की शक्ति 
बहुत कम थी। १८७४ की नियम-घारा से उसे भी मुख्य 
शक्ति मिल्ल गई | 

फौजदारी मुकदमे! क॑ निर्ेय के द्विये मुख्य न्‍्यायात्ञय 
सारे प्राँतें में भ्रमण करता है । न्यायाज्य फे भ्रमण की 
दृष्टि से संपूर्ण खिटजलैंड पाँच भागों मे विभक्त है जिनमें 
वारी बारी से मुख्य न्यायात्ञयय चक्कर लगाता है। वे भाग 
निम्नलिखित हैं- 

(१ ) फ्रेच खिट्जलेंड, (२ ) बने तथा उसके चारों 
झोर का प्रदेश, ( ३) जूरिच तथा उसके समीपवर्ची राष्ट्र, 


न्‍्यायाढ्रय विभाग 


( १७२ ) 
(४ ) मध्य तथा पूर्वीय स्िदूजलैेंड का कुछ भाग कर 
(५ ) इटेलियन ल्विटज्लेंड । ' 
मुख्य न्यायाक्षय निम्नलिखित विषयों में निर्येय करता है--- 
१--( क ) सा्व-दाष्ट्रीय विषय | 
(ख ) राष्ट्रों की सीमा का निश्चय । 
(गे) राजकीय अधिकारियों के राज्यनियम संबंधी 
कंगड़ों का निर्णय । 
(ध ) शासन्-पद्धति से निश्चित भागरिकों के अ्रधि- 
कार संबंधी झगड़े । 
मुख्य न्‍्यायाक्षय के हाथ में यह शक्ति नहीं है कि वह 
शासन-पद्धति के भ्रजुकूछ् या प्रतिकूल कोई राज्यनियम प्रकट 
करे। जनता ने यह शक्ति अपने ही हाथ में क्षी है। इसमें 
निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं । 
२--( क ) मिन्न भिन्न समितियों के साथ राष्ट्रों के कगड़े। 
(ख ) राष्ट्रों के प्रति राष्ट्रों के कड़े । 
( ग ) राष्ट-संघटन तथा राष्ट्रों के झगड़े । 
३--( के ) राष्ट्रीय अधिकारियों के प्रति विद्रोह का पडय॑त्र । 
(ख ) सावंजातीय नियमें का भंग | 
(ग ) बड़े बड़े राजनीतिक श्रपराध । 
राष्ट्रीय धपसमित्ति के अधिकार में इन विषयों का निशेय है-- 
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(१) राष्ट्रीय सेनाओ्रों को एकत्र करने के विषय में । 

( १) राष्ट्रीय विद्याल्यों के शिक्षापद्धति संबंधी विषयों में | 

(३) व्यापार की खतंत्रता | 

(४ ) आागत कर ( ॥7000 0ऐप४४४ ) | 

(४ ) व्यय कर ( 0008ए्गाए४ए७ ६8:88 ) । 

(६ ) घासिक खतंत्रता | 

( ७ ) राष्ट्रीय सभ्यों के चुनाव का औचित्य, अनौ- 
चित्य इलादि | 


सातवाँ परिच्छेद 
इंगलेड 

संसार की अन्य सब शासन-पद्धतियों में अगरेजी शासन- 
पद्धति निरात्ों ही है। और देशों की शासन-पद्धतियाँ ते 
बहुधा लिपिबद्ध दशा मे पाई जाती हैं श्रैर वे किसी खास 
समय को और किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को 
अपने जन्म का आ्राधार मात सकती हैं। फ्रांस की शासनप्रणात्ञी 
का जन्म सन्‌ १८७५ इईस्वी मे हुआ और उसकी बनाने में मिन्न 
मिन्न दल्ों के नेता एक जगह एकत्र हुए । जमनी में भी सन्‌ १४१८ 
में वोमर नामक स्थान में बैठकर वहाँ के प्रतिनिधियों ने शासन- 
पद्धत्ति निर्माथ की । यही अमेरिका में भी हुआ | आज 
इनकी शासल-पद्धतियों की धाराएँ हमे जिपिबद्ध प्राप्त हो सकती 
हैं। परंतु इंगलैंड में न ते शासन-पद्धति का कोई जन्म- 
दिवस दही कहा जा सकता है और न कोई खास मलुष्य या 
मनुष्यों का समूह उसका निर्माणकर्ता कहा जा सकता है। 
यहाँ की सारी शासन-पद्धति लिपिबद्ध धाराओ्रों के रूप मे भी 
नहीं मिज्ञ सकती । वास्तव में बात यह है कि ईँगहैंड की 
शासन-प्रणाज्ञी कई झवसरों पर ढुकड़े टुकड़े करके घनी और 
बनती जा रही है। बहुत सा हिस्सा ते! केवल्न परिपाटी और 
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ज्षोगों के श्राचार पर ही तिर्मर है। वह लिपिबद्ध नहीं 
है। यथा श्रेंगरेजी शासन-पद्धति मे कोई ऐसा लिखित 
नियम नहीं है कि प्रतिनिधि सभा के अविश्वास पर संत्रिसभा 
इस्तीफा दे दे, परंतु यद्द वाद ऐसी स्थापित हा। गई है जेसे 
किसी राज्यनियम की आज्ञा हे । इसी प्रकार श्रंगरेजी 
शासन-प्रणाल्ी मे कई एक ऐसी बातें भी पाई जातो हैं जे 
दिखाई कुछ देती हैं, परंतु वास्तव मे हैं छुछ। सच पूछा जाय 
ते अँगरेजी शासन-पद्धति की यही एक सब से चड़ी विचित्नता 
है। किसी महाशय ने ठीक ही कहा है--श्रिंगरेजी शासन- 
प्रणाह्ञी मे जे दिखाई देता है, वह वास्तव में है ही नहीं; भौर 
जो छुछ है, वह दिखाई हो नहीं देता।! राज्यनियम के प्रनु- 
सार इंगलैंड का राजा सारे साम्राज्य का सम्राट्‌ है सौर उसकी 
शक्ति बहुत ही ज्यादा है, जेसा कि हम आगे चल्ककर तिखेंगे। 
परंतु क्या वास्तव में उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है ? कदापि नहीं | 
सच पूछा जाय ते इँगछंड का राजा वास्तव में कुछ भी नहीं 
है, उसकी कछुछ भी शक्ति नहीं है। इस गोरखधघंधे का 
कारण कया है ? कारण यही है कि इंगलेंड में बहुत सी धादें 
परिपाटी पर ही निर्भर हैं। भ्रतः अँगरेजी शासन-प्रणाज्ञी सम: 
भने के लिये जब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया जायगा, 
तब तक उसका सच्चा छरूप ध्यान मे आना अर्सभव है। 

यहाँ हम प्रँगरेजी शासन-प्रणाली की एक और विचित्रता 
घता देना उचित समभते हैं। वह यह कि अन्य देशों में 
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शासन-प्रणात्ञो के नियमें। और राज्यनियमों मे भेद है। 
राज्यनियम ते जातीय सभा रोजमर्रा बना सकती है कौर 
मिटा भी सकती है! परंतु वहाँ शासन-पद्धति के नियमों 
को बनाने और बदल्लने के लिये दूसरे ही वरीके का अवल्ंबन 
करना पड़ता है। ौँगल्वोंड में राज्यनियमें! श्रौर शासन-प्रणात्षी 
के नियमे में कोई भेद नहीं है। दोनों प्रकार के नियम एक 
ही विधि से बनाए जा सकते हैं और बदले जा सकते हैं। 
झौर जगह ते इस' बात की जॉच करने के लिये बहुधा न्‍्याया- 
ज्ञय रहते हैं कि फहों शासन-प्रणाल्षी के भिन्न मिन्न अग, शासन- 
प्रणात्नी द्वारा प्रदत्त अपने अ्रपने अधिकारों से परे तो नहीं 
जाते। इँगलेंड मे पा6ल्िमेंट जे कुछ नियम बना दे, सब 
मान्य हेंगे। फोई न्यायात्षय यह नहीं कह्ट सकता कि 
पालिमेंट का कोई नियम शासन-पद्धति के विरुद्ध है। इन 
विशेषताओं का' बताकर भ्रव हम अँगरेजी शासन-पद्धति के 
मिन्न मिन्न अंगें पर कुछ लिखेंगे । 
शंगरेजी शासन-पद्धति अगरेजी शासनपद्धति मे निम्नलिखित 
के अंग अंग ध्यान देने योग्य हैं--- . 
/ (१) राजा, (२) मंत्रिसभा तथा उसकी डपसमिति, 
(३ ) गुप्त सभा, ( ४ ) प्रतिनिधि सभा, ( ५ ) ज्ञार्ड सभा । 
ईंगलैंड में बढ़ो बड़ी उपाधियाँ देना, क्ाडे बनाना 
नौ तथा स्थल्ष सेना के मुख्य मुख्य अधिकारियों फा नियत 
करना, मुख्य न्यायाधीश, मजिस्टूट, बिशप, आर्च बिशप 
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तथा अन्य मुल्य सुख्य राज्य-कर्मचारियों को भिन्न भिन्न राज- 
कार्य-विभागों मे प्रवंधादि के लिये नियत करना राजा के ही 
नाम पर होता है। मंत्रिसभा की ठप- 
समिति की सहमति से वह अन्य भी वहुत 
से अधिकारों को काये मे क्षा सकता है, 
परंतु इसका उत्तरदायित्व उपसमिति पर ही होता है, न कि राजा 
पर। इँगहोंड मे राजा बनने फा अधिकार पूर्व राजा के 
बड़े पुत्र को ही है भार उसका प्रोटस्टेट मत का होना भी 
आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन वुक्लाना, उसको 
झछुछ समय के लिये बंद कर देना तथा यदि आवश्यकता पड़े ते 
उसे पुनः नवीन ढंग पर चुनाव के लिये प्रेरित करना आदि. 
कार्य राजा के ही द्वाथ मे हैं। यही नहीं बरन उपसमिति की 
प्रनुमति लेकर राजा युद्ध भी उद्धोाषित कर सकता है। 
राज्षी विक्‍्टोरिया के अधिकारों का वर्णन करते हुए महाशय 
वैज्दाट ने लिखा था कि राज्ञी संपूर्ण सेना के हथियार रखथा 
सकती है, ज्गभग सत्रके स्व राज्याधिकारियों को पदच्युतत 
कर सकती है, खब जहाजों को बेच सकती है, फानेबाल को 
देकर संधि कर सकती है प्लौर प्रिटेन की विजय फे क्षिये 
युद्ध आरंभ कर सकती है, सब अपराधियों के अपराध 
क्षमा कर सकती है, और सबसे बढ़कर वात यह है कि 
वह ईँंगलेंड के सब मनुष्यों को लाढे वना सकती है ! सारांश 
यह कि राक्ली अँगरेजी शासन-पद्धति के अनुसार चलती हुई 
शा०--१२ 


राजा की शक्ति 
तथा अधिकार 
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ईंगलैंड के अततरीय प्रबंध को उल्लट पुलट सकती है श्रौर एक 
बुरी संधि या छड़ाई करफे सारी जाति को अपमानित कर 
सकती है तथा नौसेना भौर स्थ्सेना से हथियार रखवा- 
कर खारे देश को अ्रक्षित कर सकती है। भद्दाशय 
बैज्दाट के उपरिलिखित फथन से स्पष्ट हो गया द्वोगा कि 
शासन-पद्धति के अनुसार अँगरेजी राजा के क्या अ्रधिकार तथा 
क्‍या शक्तियाँ हैं। किंठु जैसा कि दम ऊपर लिख चुके हैं, 
राजा वास्तव मे इनमें से एक भी काये अपने इच्छानुसार नहीं 
कर सकता | वास्तव में राजा कुछ भी नहों है। जो कझुछ 
फाये उसके नाम से होते हैं, वे प्रायः प्रधान मंत्रो द्वारा ही 
' होते हैं; और जैसा प्रधान मंत्री चाइता है, वैसा ही वह राजा 
से करा सकता है। अब हम अगरेजी मंत्रिसभा तन्ना उसकी 
उपस समिति की पर्यालोचना करेंगे। 
ईंगलैंड में राजा तथा प्रजा दोनों ही शासक हैं । मंत्रि- 
सभा अपने भ्रत्येक काये के लिये प्रतिनिधि सभा के भागे उत्तर- 
हि दायिनी है और इसी में उसकी शक्ति 
कमल द कक समभनी चाहिए; क्योंकि यदि वह 
राजा के प्रति जिम्मेवार होती, वो 
इँंगलेंड की शासन-पद्धति में राजा की शक्ति असीम हो जाती । 
अँगरेजी शासन-पद्धति में जे कुछ विचित्र बात है, वह यद्दी 
है कि महामंत्रो राजा द्वारा चुना जाता है, पर उसका उत्तर- 
दायित्व उसके प्रति नहीं रहता, अपितु प्रतिनिधि सभा के 
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प्रति द्वोता है। पअँगरेजी राजा विजयी दक्ष के किसी मुख्य 
व्यक्ति को ( उसकी खोकृूति ल्ञेकर ) महामंत्री बना देवा है! 
सहामंत्रो अपनी इच्छा फे अतठुसार अपनी एक मंत्रिसभा 
धनाता है जिसका प्रत्येक सभ्य उसके साथ बहुत सी बातों 
में प्राय: सहमत होता है। ईँगहेंड की शासन-पद्धति मे महा- 
संत्री की शक्ति बहुत दी अधिक है। उसकी सम्मति के 
अनुसार ही नए नए व्यक्तियों को ल्ञार्ड बनाया जाता है, भर 
साम्राज्य के प्रत्येक भाग के शासकों का नियत करना भी उसी 
की इच्छा पर है। मंत्रिसभा प्रायः श्रपना काये उपसमिति 
द्वारा ही किया फरती है। उस उपसमिति के सम्य प्राय: 
निम्नत्तिखित प्रधिकारियों मे से ही होते हैं--- 
(१ ) सुल्य कोषाध्यक्ष । 
(२ ) ल्ञाडे सभा का प्रधान । 
(३ ) गुप्त सभा का प्रधान। 
(४ ) मुद्रा-सचिव । 
(४ ) भ्रायव्यय सचिव | 
(६ ) छः राष्ट्रीय सचिव -- 
(क) खदेश सचिव, 
(ख) विदेश सचिव, 
(ग) भारत सचिव, 
(घ) उपनिवेश सचिव, 
(उ) युद्ध सचिच, 
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(व) वायु सचिव | 

(७ ) नौ सेनाधिपति । 

(८ ) स्वास्थ्य सचिव | 

(<€) र्काटहेंड का मंत्री । 

(१०) डाक सचिन । 

(११) शिक्षा सचिव । 

(१२) ऋषि और मत्स्य सचिव । 

(१३) व्यवसाय-स भा-प्रधान | 

, (१४) मजदूर सचिव | 
(१५) ल्ंकास्टर की डची का चांसलर। 
(१६) राजकीय कार्यों का मुख्य निरीक्षक | 
यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि इईँगलैड मे यद्यपि 
मंत्रियों को मुख्य मंत्री ही नियत करता है, तथापि उसके लिये 
उसे राजा की स्वीकृति लेनी पड़ती है| मद्दामंत्रो के भिन्न मिन्न 
पदों के प्रदण करने से उपसमिति के सभ्यों की उपरिलिखित 
संख्या घटती षढ़ती रहती है। दँगलैंढ में उपसमिति 
ही राज्य का काये करती है तथा विरोधियों के आज्षेपों का 
उत्तर देती है। डउपसमिति की पराजय होने पर सबके सब 
संत्रियों फो प्रपना पद छोड़ देना पढ़ता है दथा नवीन मह्दामंत्रो 
अपनी नई मंत्रिसभा तथा उपसमिति का निर्माण करता है। 
अँगरेजी शासन-पद्धति में मंत्रिसभा की यह उपसमिति एक 

बड़ा भारी अंग है। गुप्त सभा के विषय मे हम आगे चलकर 
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लिखेंगे कि उसमें सभ्यों की संख्या बहुत भ्रधिक होती है, अतः 
वह राजा को उचित सम्मति देने के लिये अयोग्य है। आज- 
कक्ष गुप्त सभा का यह कारये मंत्रिसभा की उपसमिति ही करती 
हैं। उपसमिति के कारण राज्यकाये ठीक तार पर चह्कता 
है मर संपूर्ण काये की जिस्मेवारी ले होने में सो वह समय 
हो। जाती है। 

जब तत्कालीन प्रतिनिधि सभा को मुख्य मंत्रों की राजनीति 
स्वीकृत न हा, उस दशा मे मुख्य मंत्री राजा से प्राथेना कर 
उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त फरवाकर नए 
सिरे से चुनाव के लिये श्रेरिव करता है। इस' प्रकार 
करने से मुख्य मुख्य प्रश्नों तथा प्रस्तावों पर 'प्रजा की 
क्या सम्म्ति है? इसका राज्य का पता छगता रहता है। 
यह हम पहले ही लिख चुके हैं कि मुख्य मंत्रो फो राजा 
डी नियत करवा है । 

जिस समय संत्रिसभा तथा उसकी उपसमित्ति की रीति 
प्रचल्षित न हुईं थी, उस समय राजा जनता द्वारा मुल्य मंत्री 
पर आक्षेप किए जाने पर अपना अपसान समझ लिया करता 
था, क्योंकि मुख्य मंत्री को वहो नियद किया करता था। अपने 
आदसी की रक्षा कौन नहों करता ९ परंतु संत्रिसमा की 
रीति से यहं दूषण हट गया है। राजा अब एक तिष्पक्त 
न्यायाधीश की खिति में है, जे! जनता में जिस दत्त का 
नेता प्रवक्ष हो, उसी को राज्यभार सपुद कर देता है, और उसे 
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इससे कुछ भी प्रयोजन नही द्वाता कि उसका कौन मित्र 
है तथा कौन मित्र नहीं है। प्रतिनिधि सभा तथा राजा का 
परस्पर मिल्ानेवाली संस्था भी मंत्रिसभा कही जा सकती है । 
अँगरेजी राज्यनियमे। के अनुसार राजा सक्दव निप्नोत्त तथा 
निर्देषध हुआ करता है। यह तभी हो सकता है जब कि 
राजा की किसी कार्य मे जिम्मेवारी न हो। म॑त्रिसभा 
की प्रणाली से अश्रब सब कार्यों का जिस्मेवार मंत्रो दी हे 
गया है। यदि शासन में कुछ भी बुराई आती है ते 
मंत्री को हो पदच्युत द्वाना पढ़ता है तथा दूसरा मंत्री 
उसके स्थान पर शासन के लिये नियत कर दिया जाता 
है। सारांश यह कि मंत्रिसभा की प्रणाली से श्रष 
. ब्रिटेन का राजा सर्वप्रिय हो गया है। यदि श्मब प्रजा में 
किसी की समाक्षोचना होती है ते वात्कालिक मुख्य मंत्रो 
तथा उसकी उपसमिति की ही । 

फ्रांस से भी मंत्रिसभा है; परंतु उसकी अंगरेजी मंत्रिसभा 
से तुलना करना कठिन है। प्रंगरेजी मंन्रिसभा के मंत्रियों के 
अधिकार बहुत कुछ रीति-रिब्राजों पर निर्भर हैं और इसका 
कारण भी है। अगरेजी शासन-पद्धति का जन्म॑ झाकस्सिक 
नहीं हुआ है, अपितु उसके प्रत्येक अंग को वत्तसान कालीन 
खरूप प्राप्त करने मे पर्याप्त काल लगा है । इस दशा में लिखितः 
अधिकारों की अपेक्षा रीति रिवाज का शासन-पद्धति में बहुत 
भाग द्वोना स्वाभाविक है। फरांसीसी शासन-पद्धति का 
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जन्म आकरिमिक है, अतः उससे मंत्रियों के अधिकार शासन- 
पद्धति द्वारा निर्यात तथा लिखित हैं। फ्रांस की जनता को 
खतंत्रता से भ्रत्यंत्त प्रेम है। मंत्रियों की स्वेच्छाचारिता उसे 
पसंद नहीं है। परिणास इसका यह है कि फरांसीसी प्रति- 
निधि सभा यदि किसी साधारण बात पर भी फरांसीसी मंत्रियों 
के विरुद्ध सस्मति दे दे ते उन्हें अपना पद छोड़ना पढ़ता है; 
परंतु इँगल्ैंढ मे यह बात नहीं है। इँगलैंड मे मंत्रिसभा के 
पास पर्याप्त शक्तिशाक्ञी साधन विद्यमान हैं। अगरेजी मंत्रि- 
सभा राजा की स्वीकृति से प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त कर पुन: 
चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती है। फरांसीसी संत्रिसभा 
ऐसा करने की शक्ति रखते हुए भी प्रसमथे है। प्रधान तथा 
राष्ट्रसभा की स्वीकृति से फरांसीसी मंत्रिसभा, प्रतिनिधि सभा 
को बरखास्त कर सकती है, परंतु फर्रासीसी प्रधान नास मात्र 
का ही शासक देता है। वह प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त 
कर अपने प्रति विरोध नहीं खड़ा करना चाहता | परिणास 
इसका यह हे! गया है कि फरांसीसी मंत्रिसभा यद्यपि अँगरेजी 
शासन-पद्धति को देखकर बनाई गई थी, तथापि ओगरेजी मंत्रि- 
सभा फी भ्रपेत्षा बह शक्तिमें झत्य॑त न्यून है| गई है। अगरेजी 
मंत्रिसभा का नियम-निर्माण में बढ़ा सारी हाथ है। फ्रांस 
में नियम-निर्माण का कार्य प्रायः उपसमितियों के अधीन है। 
इस कार्य का फल यद्द है कि फरांसीसी मंत्रिसभा अँगरेजी 
संत्रिसभा की भ्रपेज्ञा शक्तिहीन है। 
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फ्रांस में कुछ ऐसे और भी कारण हैं जिनसे फरांसीसी 
मंत्रिसभा अँगरेजी समंत्रिसभा के सदश काम करने मे असमर्थ 
हो गई है। फ्रांस में 'दल्"ों का इतिहास” नामक शीर्षक मे 
हमने विस्तृत तैर पर दिखाया है कि वहाँ पर वहुत से दल् 
हैं। जितने बड़े बढ़े व्यक्ति उस देश में विद्यमान हैं, उतनी ही 
वहाँ दक्लों की संख्या है। विचित्रता यह है कि एक फरां- 
सीसी मंत्रिसभा पराजित द्वोकर जब टूटती दै ते। उसके बहुत 
से सभ्य प्राय: नवीन मंत्रिस॒भा में भी ले लिए जाते हैं । 
सारांश यह कि फ्रांस तथा ईँगलेंड की मंत्रिसभा की रीति 
आपस में एक दूसर्र से मिन्न है। ' 

अँगरेजी गुप्त सभा के निम्नलिखित व्यक्ति सभ्य होते हैं--- 
(१ ) राजपरिवार के सम्य, ( २ ) कैंटरबरी का परर्चबिशप, 
(३) लंडन का बिशप, (४) ल्ाड चास- 
सर, (५) मुख्य न्यायाधीश, (६) मुख्य 
बोड स का प्रधान, (७) प्रतिनिधि सभा का प्रवक्ता? , (८) दँगलेंड 
के राजदूत, (€) उपनिवेशों के शासक, (१० ) इँगलैंड 
का मुख्य सेनापति, ( ११ ) सब मंत्री, ( १२ ) गुप्त सभा के 
सभ्य की उपाधि-प्राप्त अन्य खब पुरुष । 

गुप्त सभा का अधिवेशन राजप्रासाद में होता है। नए 
राजा की उद्घाषणा यही सभा करती है श्रौर प्रतिनिधि सभा 
के घर्सास्त करने तथा बुल्ञाने के लिये राजा के द्वारा निकाले 
हुए घेषणापत्न इसी में तैयार द्वोते हैं । इसकी कई एक उप- 


गुए सभा 
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समितियों हैं जे भिन्न भिन्न राजकीय कार्यों का संपादन 
किया करती हैं। दृष्टांत फे तौर पर न्याय उपसमिति' ही 
को लीजिए । इसके दाथ से भारत तथा उपनिवेशों की जनता 
की प्राथेनाओं को सुनना है। इसी प्रकार गुप्त सभा की 
शिक्षा उपसमितिः शिक्षा संबंधी प्रबंध करती है। इसकी 
कृषि तथा व्यापार संबंधी उपसमितियाँ भी हैं जे! अपने अपने 
विभाग का निरीक्षण तथा प्रबंध करती हैं । 
इँगहॉंड की प्रतिनिधि सभा में आजकल सभ्यों फी जो संख्या 
है, वह सदा से उसमें नहीं चत्ती आई है। समय समय पर 
सभ्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते अब ६१५ 
४७५७७ लगभग है। प्रतिनिधि सभा के समय 
५ वर्ष के लिये चुने जाते हैं । इंगल्लैंड मे प्रतिनिधियों का जन- 
संख्या से अवुपाव १: १४००० है। लाडड, न्यायाधीश, रोमन 
कैथेलिक पादरी, राज्य-पदाधिकारी, राज्य दंडित पुरुष, 
दिवालिए आदि तथा प्रन्‍्य कई प्रकार के ऐसे ही व्यक्तियों का 
छोड़कर प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुने जाने का प्रायः सभी 
२१ वर्ष या इससे प्रधिक उम्रवाले आँगरेजे! का अधिकार है| 
यद्यपि सभ्य के तौर पर चुने जाने के लिये कोई शिक्ता तथा 
संपत्ति संबंधी कैद नहीं लगाई गई है, परंतु संपत्ति के विना 
प्रतिनिधि बनना भी फठिन ही है; क्‍योंकि ईंगरैंड में भी प्रति- 
पनिधि सभा के सभ्य बनने में बहुत व्यय करना पड़ता है। 
इस दशा में निर्धन पुरुषों का प्रतिनिधि सभा का सम्य बन- 
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कर लंडन में निवास करना कठिन है। गणना से मालूम 
हुआ है कि सभ्यों का प्रति दिन ५ पौंड के लगभग व्यय होता 
है। यह शक्ति निर्धनों के पास कहाँ है कि वे लोग इतना 
व्यय कर सकें। सन्‌ १८१८ से पहले यहाँ छवियों को सभ्य 
चुने जाने और पोट देने का अधिकार नहीं था, परंतु सन्‌ १६१८ 
के बाद से ३० वर्ष की था इससे अधिक उम्रवाली प्रत्येक स्री, 
जे। कि कुछ खास जायदाद- वाली शौर शिक्षित हो, वोट .देने 
* की भ्रधिकारिणी हो गई है। 

कुछ वर्षों से प्रतिनिधि खा के सभयों को ६०००) की 
वार्षिक वृत्ति मिलती है। 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधि सभा के 
सभ्यों का समय पांच वर्ष है । परंतु अगरेजी शासन-पद्धति 
में मंत्रिस्भा की रीति ही मुख्य है । परियाम इसका यह हुआ 
है कि अभी तक ग्रायः कोई प्रतिनिधि सभा अपने पूर्ण समय 
तक विद्यमान नहीं रही है। प्रौसत से जद्दों इसकी स्थिरता 
का समय चार वर्ष से भी कम निकल्नता है, वद्दों पिछली सदो 
की सब से लंबी प्रतिनिधि सभा छः वर्ष, एक मास तथा बारह 
दिन तक दी विद्यमान रही थी । 

प्रतिनिधि सभा अपना “प्रवक्ता? भाप चुनती है, पर उसके 
क्लार्क तथा सार्जेण्ट एट आस्से राजा द्वारा चुने जाते हैं। 
प्रतिनिधि सभा का बहुत सा समय ते मंत्रिसभा की उपसमिति 
के प्रस्तावों आदि के पास करने में लगता है। श्रतिनिधिः 
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सभा के स्यों के भ्रपने वैय्यक्तिक अधिकार भी पयाप्ति हैं। 
फौजदारी मुकदमा, न्‍्यायात्षय का भ्रपमान, दिवाज्ञा आदि 
अपराधों को छोड़कर पनन्‍्य किसी अपराध में प्रतिनिधि खमा 
का सभ्य पकड़ा नहीं जा सकता। प्रतिनिधि सभा अपने 
सम्यों को अपराध करने पर सभा से निकाल सकती है, परंतु 
उन्हें पुनः चुने जाने से नही रोक सकती | प्रतिनिधि सभा 
अपने विरुद्ध अपराध फरनेवाले को कैद कर सकती है और यह 
कैद तात्कालिक प्रतिनिधि सभा के समय तक ही रहती है, आगे 
नहीं। वह अपने अधिकार स्वयं ही नहीं बढ़ा सकती। सब 
प्रस्ताव पहले पहल इसी सभा में आते हैं। आय-व्यय संबंधी 
बजट ते प्रतिनिधि सभा मे ही पहले उपस्थित किया जाता है | 
प्रतिनिधि सभा जे सहश ज्ञार्द सभा फी संख्या भी 
बदलती रहती है, जिसका व्योरा इस 
प्रकार है-- 
सन्‌ सभ्य 
१५६५ ७०० ००. १३ 
१६०० ०९% गन्न रेड 
१७६४५ २४५ ०० २०२ 
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सन्‌ सभ्य 
26०५ बज न. पद 
एद०्ड ५-० ब० 5१८ 
आजकत्॒ ... ब०. ७४० 


ल्ञार्ड सभा में मिक भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति ह--राण्स, 
आचंविशप, व्यू क, सार्विवस, अत्जे, चैकाउंट, विशप और वैरन | 
इस सभा में ६०० से अधिक इरिशश पियर्स हैं। रकाटनैंड 
ओर आयरलैंड के प्रतिनिधि के दौर पर २८-२८ पियस हैं। 
इसके अलावा दे ईग्तिश चच के आचेविशप है और २४ विशप | 
लब कोई विशप अपनी विश्पगिरी से इस्तीफा दे देता है, ता वढ़ 
चाड सभा का सभ्य नहीं रह जाता। इन सब्र सश्यों में 
अधिकांश जन्मपरंपरा से चत्न आते हैं। राजा प्राइम मिनिस्टर 
की सिफारिश पर घाहे जिसका ला समा ऊझा सभ्य धना 
सकता है। पहले आइम मिनिस्टर इस अधिकार से वहुत 
फायदा उठाया करते थे । जब बला सभा प्रतिनिधि सभा के 
किसी प्रस्ताव का नहीं मानती घी और बह प्रस्ताव महत्व का 
हाता था, तब प्राइम मिनिस्टर अपने दल्तवाल्ले व्यक्तियों को 
लार्ड चनवाकर ल्ार्ड सभा में उनकी झधिकता कर देता था । 
अब भी उसे यह अधिकार है, परंतु उसे काम में लाने की 
आवश्यकता उसे शायद ही कभी पड़े । | 

लाडे सभा के जहाँ समूहरूपेश अपने अधिकार हैं, 
ब्रहाँ प्रतिनिध्चि सभा के सहश उसके व्यक्तियों को भरी . 


( (८ ) 


पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं, जे इस प्रकार गिनाए जा 
सकते हैं-- . 

(३) क्वार्ड सभा अपने विरुद्ध अपराध करनेवालों का कैद 
तथा उन्र पर जुर्माना कर सकती -है। (२) प्रत्येक छा फो सभा 
मे बक्तृता देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। (३ )- 
जब कोई नया ज्ञाड बनाया जाता है, तब 
लाडे सभा यह देखती है कि कहीं कोई गलती ते नही 
हुई है। (४) ज्ञाडे सभा के पास अपीले जाती हैं। (५)- 
प्रतिनिधि सभा के राज्यकर्मचारियों के विरुद्ध प्रमियोग इसी- 
सभा में होते हैं तथा यही निर्णय देती है। (६) नाबालिग, 
विदेशी, अविश्वासपात्र (जिसने वफादारी को शपथ न खाई हो) 
लार्ड सभा में नहीं बैठ सकता। (७) सभा में प्रत्येष्न ला नया 
प्रस्ताव पेश कर सकता है। प्रतिनिधि सभा के पास किए हुए 
प्रस्ताव इसी सभा मे श्रातते हैं भर यदि यह न पास करे ते वे 
प्रस्ताव राजा के पास नहीं भेजे जाते। परंतु यदि कोई प्रस्ताव 
तीन बार प्रतिनिधि सभा मे खोकृत हो चुका हे। ते ल्ञार्ड सभा 
की अस्वीकृति रहने पर भी वह नियम बन जाता है। 

(१ ) ज्ञाडे सभा से जाते हुए या बैठे हुए ला पकड़े 
था कैद नहीं किए जा सकते। (२) पाक्षिमेट के खुलने की 
सूचना राजा को प्रत्येक ज्ञाड के पास 
भेजनी पढ़ती है। ( ३ ) ज्ञाढ जूरी के 


छाडे सभा के अधिकार 


छाडों क्षे अधिकार 


सभ्य नहों हे! सकते। 


( १७० ) 


ला सभा फे अधिकार बतज्लाते हुए लिखा गया है 

कि प्रजा की अपीले लाडे सभा के पास द्वी जाती हैं। ल्वार्ड 
हि खा ने न्‍्यायात्षय के तौर पर संतेषप्रद 

डाड दा काल या किया है, यह कहना झति कठिन है। 
डप संबंधी भ्रधिकार....रेज जाति के साढ़ों की सूचो जिस 
प्रकार बढ़ती गई, ला सभा की इस मामले मे सर्वथा ्रयोग्यता 
भी जनता को क्रमशः साल्ूम होती गई। महाशय प्रर्स्किन 
की सम्मति मे भ्राक्तात्रि फे अनंतर ज्ञार्ड सभा में एक भी अच्छा 
प्राइविवाक न रहा जे! जनता की अपीक्षों का उचित रीति 
पर निर्णय कर सकता । १८५४६ मे इईंगलौंड सें यह खबर फैली 
कि छा सभा में राज्यनियमां से अभमिज्ञ किसी न किसी 
ज्यक्ति को सभ्य भ्रवश्य होना चाहिए तथा इस बात के लिये 
एक प्रस्ताव पास किए जाने का इरादा भी था, परंतु ला सभा 
की गलती से ऐसा नद्दो'खका। परिणास इसका यह हुआ 
कि कुछ ही समय के बाद मुख्य न्यायात्षय फे न्याय संबंधी 
नियम! ( 87एएछ70 00प्र्फ 0! 7परशं०&ा9 30७ ) से 
लार्ड सभा के हाथ से न्याय संबंधी यद्द अधिकार सर्वथा से 
'लिया जाता; परंतु १८७४ फे नियम से उसको कुछ कुंछ अधि- 
कार पुनः प्राप्त हो गए। अब यह राज्यनियम दे गया है कि 
जब तक छार्ड सभा में निम्नत्तिखित तीन ज्यक्ति उपस्ित न हों, 
ठब तक उसमे अपीलषें नहीं सुनी जा सकती हैं । वे तीन व्यक्ति 
ये हैं--( १) लाड चांसलर (7.00 0॥8४०७॥०० ), 


( १४१ ) 


(२) श्रपीक्ष के ल्ञाडस ( ॥/008 ण॑ 4एछ/९७॥ पं 
00705) भैर ( ३ ) कोई एक ल्ञार्ड जे न्‍्यायाज्य विभाग 
में अधिकारी रद्द चुका हो । 
ला सभा के सभ्य न्याय संबंधी विषयों से चाहे परिचित 
हैं या न हों, अपीत्ों का नि्यय उस सभा मे बहुसस्मति से 
ही होता है | इस प्रकार ल्ञाडे सभा के न्याय संबंधी अधिकार 
पर जो कुछ लिखना था, लिखा जा चुका है। अत्र हम इसके 
नियम संबंधी अधिकारों का उल्लेख करेंगे । 
ज्ञार्ड सभा के नियम-निर्माण मे प्राय: प्रतिनिधि सभा के 
सदृश ही अधिकार हैं। प्रतिनिधि सभा को आर्थिक विषयो 
५ में ज्ञाडे सभा की अपेक्षा छुछ अधिक 
पक शिव अधिकार प्राप्त हैं। किसी सभा में 
अधिकार आधिक विषयों के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव 
: पेश हो खकता है तथा उससे पास 
होकर दूसरी से पास फरवाया जा सकता है। वैयक्तिक 
प्रस्तावों में ते लाडे सभा की ही प्रधानता है और इसका 
कारण यह है कि उसके प्रधान के पास बहुत से राज्यकाये 
नहों होते; अतः वह इसी प्रकार के प्रस्ताव संबंधी कार्यों 
पर विशेष ध्यान दे सकता है। आर्थिक प्रस्तावों का ते 
प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश होना श्रावश्यक है। 
सुधार संबंधी प्रस्ताव भी प्राय: प्रतिनिधि सभा से ही पहले 
पहल जाते हैं। ७ इसका कारण यह है कि प्रतिनिधि सभा 


( १८२ ) 


ही ज्ञार्ड सभा की अ्रपेत्षा अधिक उदार विचार की है। 
परंतु यहाँ पर यह न भूल्नां चाहिए कि इँगल्ेंड में 
संक़ुचित विचारवाली मंत्रिसभा की जब कभो प्रधानता द्वोती 
है, वव यह वात नहीं रहती।” सर विजल्ियम ऐंसन 
का कथन है कि भहाशय ग्लैडस्टन तथा डिजरेली के 
मंत्रित्व काह्त सें प्राय: बहुत से प्रस्ताव ला सभा में ही पहले 
पद्क्ष पेश हुए थे। इस विषय पर इतना ही लिखकर 
अब ह्ञा्ड सभा फे शासन संबंधी अधिकारों पर कुछ विशेष 
प्रकाश डाला जायगा | 
यह कहना सर्वथा श्रम में पड़ना होगा ,कि इँगलेंड में 
लाड सभा की शक्ति को प्रतिनिधि सभा ने चूख लिया है। 
वास्तविक बात ते! यह है कि इँगलेंड की 
है।+ 08: “रन दलों ही झुल्य सभाओं की शक्ति को 
! अँगरेजी म॑त्रिसभा ने के लिया है । झआाज- 
कल्न दोनों ही सभाओं में वेयक्तिक प्रस्तावों की संख्या दिन प्रति 
दिन कम दो रही है। अँगरेजी शासन-पद्धति पर लिखनेवालों 
की सस्मति में मंन्रिसभा की बढ़ती हुई यह शक्ति इँगलैंड के 
लिये द्वानिकर है। महाशय हो ने बड़े गंभीर विचार कं 
अनंतर कट्दा है-- प्रतिनिधि सभा को नियामक सभा कहना 
निरथेक है। यह ते प्राजकन्न मंत्रियों के नियामक प्रस्तावों 
की एक भात्र चिचाद-भूमि हो गई है। भ्राजकल राज- 
नीतिक विवादे की सभा का काम एक मात्र प्रतिनिधि सभा 


( १४३ ) 


कर रही है।” ज्ञार्ड सेसिल्ञ ने एक बार प्रतिनिधि सभा मे 
स्पष्ट शब्दों मे कहा था-- हम ल्लोग वैयक्तिक भ्रधिकारों 
का अतिक्रमण प्राय: सुना करते हैं, परंतु यहाँ पर यह 
सुना देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रतिनिधि सभा 
की संपूर्ण नियामक शक्ति मंत्रिसभा के ही हाथ मे दिन पर 
दिन चली जा रहो है।......इसका क्‍या कारण है ? इसकी 
कोई परवाह नही करता। सभ्यों फे भ्रधिकार छिन रहे 
हैं, परंतु इस सभाभवन फे बाहर किसी व्यक्ति को इसकी 
कुछ भी चिंता नहों है, ........ |” भहाशय ज्ञावेज्ञ ने बहुत 
सी गणनाओ के झनुसार यह स्पष्ट तौर पर दिखाया है कि 
किस प्रकार राजकीय प्रस्तावों के सुधारों मे प्रतिनिधि सभा 
दिन प्रति दिन कम द्वाथ दे रही है। श्रापका कथन है कि 
१८५१ से १८६० तक राजकीय प्रस्तावों मे ४७ प्रस्तावों में 
सुधार किया गया था; पौर १८७४ से १८७८ वक केवल एक 
द्ी प्रस्ताव मे तथा १८४८४ से १६०३ तक फेचल दे ही प्रस्तावों 
में सुधार किया गया था। इस प्रकार यह्द स्पष्ट हुआ कि 

केवल ज्ञाड सभा ने ही झपनी शक्ति नहीं खाई है, अपितु 
प्रतिनिधि सभा भी वैसी ही दशा मे है । इन दोनों सभाओं 

की शक्ति यदि किसी ने चूध्र ज्षी है तो वह केबल्ल मंत्रिसभा 

ने। सारांश यह कि ल्ञाडं सभा ने यदि झपनी शक्तियाँ खाई 

हैं तो यह न समझना चाहिए कि उसने वे शक्तियों प्रति- 


निधि सभा को दे दी हैं | बेचारी प्रतिनिधि सभा ते स्वयं ही 
शा०--१ ३ ' 


( £<४ ) 


शक्तिहीन हो गई दै। इन दोनों सभाओं की शक्ति मंत्रि- 
सभा ले गई है | प्रतिनिधि सभा तथा ल्ञार्ड सभा फे बीच मे 
एक अंतर अभ्रवश्यमेव है । वह यह कि मंत्रिसभा पहले 
पहल प्रतिनिधि सभा फो द्वी नशा पिल्लाया करती है । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि पभ्रार्थिक विषयों मे 
प्रतिनिधि सभा फी श्रपेज्ञा छ्ार्ड सभा की शक्ति न्‍्यूत है। 
आशिक प्रस्तावों का प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश 
होना आवश्यक है और यह उचित भी प्रतीत द्वोता है, 
क्योंकि जिस समय संपूर राष्ट्र के चल्लाने के लिये प्रतिनिधि 
खभा को ही धन देना है; उस समय धन संबंधी प्रस्ताव भी 
उसी में पेश टोने चाहिए । 

प्रतिनिधि सभा ने ल्ञार्ड सभा से यह अधिकार सर्वथा ही 
अपने हाथ में ले छेने के लिये पहले पहल १६६१ मे प्रयत्न 
किया । उस्र समय ल्ञार्ड सभा ने वेस्ट मिनिस्टर की सड़को 
को सुधारने के लिये धन संबंधी एक प्रस्ताव पास करके प्रति- 
निधि सभा से भेजा । प्रतिनिधि सभा ने उपयुक्त सिद्धांत फे 
अ्रठुसार उसे पास न किया कौर कहा--'धन संबंधी प्रस्ताव 
पहले पहल उन्हीं के पास पेश होने चाहिएँ जब कि रुपए 
उन्हीं को देने हैं।! इस काये के अनेत्तर प्रतिनिधि सभा ने 
अपने यहाँ उसी प्रकार का एक श्रस्ताव पास करके ल्ञार्ड 
सभा के पास भेजा । ज्ञार्ड सभा ने उस पर एक टिप्पणी 
चढ़ाकर अपने यहाँ से पास करके प्रतिनिधि खभा के पास 


( (५) 


पुनः भेज दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि वह प्रत्ताव 
जहाँ का तहाँ रह गया । अगले वर्ष पुत्र: इसी श्रक्ार का 
एक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पास द्ोकर ल्ार्ड समा सें 
पहुँचा। ज्ञाड सभा ने ढील ढाल्न की वथा कुछ बेंदर- 
घुडकियों दिखताकर उसे पास कर दिया। इसका परि- 
शाप्र यह हुआ कि प्रतिनिधि सभा ने यह अधिकार उसके 
हाथ से सदा के लिये छोन लिया। १८७८ में जाड॑ सभा 
आशिक विषयों मे सर्वथा निःशक्त हो गई तथा उसके अतंतर 
शासन-पद्धति मे यह नियम स्थिर रीति पर काम करने कृया--- 
“राजा को प्रत्येक प्रज्ञार की आर्थिक सहायता देनेबाले 
प्रस्तावों का पहल्ले प्रतिनिधि सभा में पेश होना आवश्यक है 
और क्षाडे सभा उनमे कुछ भी काट-छाँट नहीं कर सकती | 
जो कुछ उसके हाथ मे है, बह यही है कि चाहे वह उस प्रस्तावे। 
को पास करे या न पास करे” | 

यह भी पूर्व मे लिखा जा चुका है कि त्ञार्ड सभा प्रतिनिधि 
सभा की श्रपेत्षा संकृचित विचार की है । उदार दलवाल्ों को 
यह सभा बहुत ही अधिक काट छॉट किया करती है । 

प्रतिनिधि सभा कं बहुत से प्रस्ताव इचित रीति पर ध्यान 
रखकर नहीं बनाए जाते | लाई सभा उन प्रस्तावों का 
सशोधन किया करती है। संशोधन करने कं लिये साहम, 
खत॑त्रता और निपक्षता इन तीन गुणों की अत्यंत अधिक आव- 
श्यकता होती है। ज्ञाडं सभा में साहस तथा ख्तंत्रता ये 


( १&€६ ) 


देनें गुण विद्यमान हैं, पर दुःख की बात है कि उसमें 
निष्पक्षता का शुण नही है । 

ला सभा जातीय दल्लों के विचारों से प्राय: प्रभावान्वित 
है| जाया करती है जिससे प्रस्तावों का संशोधन उचित रीति 
पर नहीं होने पाता । राजनीतिज्ञों की सम्मति है कि समय 
पाकर ज्ञा्ड सभा मे यह गुण भी आरा ही जायगा। 

इँगलैंड से ज्ञाडे सभा से जाति को जो कुछ ल्लाभ पहुँचते 
है, वे भुलाए नहीं जा सकते । इंगलैंड एक मात्र ज्ञाड।सभा फे 
कारश सयानक आक्रांतियों का पात्र न 
हा सका | ह्वार्ड सभा का उच्छेद कर 
राज्य की संपूरें नियामक शक्ति एक 
सभा के द्वाथ में दे देना इंगलैंड के लिये सर्वेथा हानिकर है। 
यदि किसी देश को श्राक्रातियों की चाह हो! ते वह यह कास 
करे। संपूर्ण सभ्य देशों की शासन-पद्धतियाँ यद्दी बता रही 
हैं कि देश की नियामक शक्ति को एक सभा फे हाथ मे 
कभी न देना चाहिए। इँगल्ैंड ने ते क्रामवेत् के समय 
में ऐसा करके फल्ष भोग दी लिया है । रंप ने १६४८ की 
१७ सा्च को राजा के पद को जाति के लिये अनावश्यक 
तथा भयानक ठहराया कौर उसी के दे! दिन बाद लाडे सभा 
पर भो अ्रपनी छुरी चल्ला दी तथा उसका भी एक नियम द्वारा 
सदा के लिये मूलेच्छेदन कर दिया। उस नियम का रूप 
निम्नलिखित है--- 


छाड़े सभा का 
समुच्छेद 


( १४७ ) 
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इस प्रकार ज्ञाड सभा का सर्वथा नष्ट कर श्रेंगरेज जाति 
के कुछ सभ्यों ने इँगलेंड पर एक सभा द्वारा ही शासन करने 
का यत्न किया, परंतु वे ज्लोग सफल्न न हे! सके तथा अँगरेज 
जाति फो कुछ द्वी समय के वाद राजा? तथा लञार्ड सभा इन 
दोनों का ही पुत्र: उद्धार करता पड़ा। हमारा यह तात्पये 
नहों है कि एक नियासक सभा द्वारा किसी जाति का शासन 
सफलता से नहीं चल सका है। भ्रत्यंत उन्नत आचारवाली 
जातियों में यह संभव है। परंतु आ्राजकल्न कोई जाति 
इतने उच्च झाचार की नहीं है। भ्रतः एक नियासक सभा 


( श्८८ ) । 


द्वारा सफलता से शासन होना भी कठिन ही हो गया 
है। महाशय वाल्टर वैज्हाट ने बहुत ही ठीक कहा है-- 
“परिपूर्ण तथा श्रति योग्य प्रतिनिधि सभा यदि किसी 
देश मे हा ते। उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या 
ज्ार्दे सभा का होना सर्वभा ही निरथेक है। परिपूर्ण तथा 
भ्रति याग्य प्रतिनिधि सभा से हमारा तात्पय यह है कि वह 
पूर्ण रीति पर जाति की प्रतिनिधि है, उसके सभ्य उच्च 
आ्राचार के हां, जिनमे क्रोध, ल्लोभ, मोह्द, ईर्ष्या, द्वेष आदि 
दूषणों की सच्ा न हो तथा जिनसें विचार शक्ति इस सीमा 
तक हे। कि उनके कार्यों तथा विचारों में श्रुटि का खान 
तक न रहता हो, तथा जिनके पास किए हुए प्रस्तावों कं 
पुत्र: निरीक्षण की कुछ भी आ्रावश्यकता न हो | यदि इस 
प्रकार के सभ्य किसी देश की प्रतिनिधि खसा में विद्यमान हों 
ते। उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या छा सभा 
का रखना सर्वथा अनावश्यक है; भ्रनावश्यक ही नहीं झपितु 
अत्यंत हानिकर भो है। परंतु यदि ऐसी दशा न हो, तब 
ते दूख्लरी सभा का हाना बहुत ही भ्रावश्यक है; और यदि 
दूसरी सभा कोई उद्देश्य न रखे ते! उसे उसका बुरा फल भी 
अवश्य ही भागना पड़ंगा, इसमें संदेह करना धृथा है |”? 


आठवाँ परिच्छेद 
आस्ट्रिया, हंगरी तथा इनसे उत्पत्त राष््र 

युरापीय महासमर के पहले झारिट्रिया और हंगरी दोनों 
एक ही साम्राज्य से थे। अपने अपने अंतरीय विषयों मे ये देने 
स्वतंत्र अवश्य थे, परंतु आस्ट्रिया का राजा इन दोनों के 
संघटन का सम्नाट्‌ था । इन दोनों राष्ट्रों का सम्मिल्नन विचित्र 
था और. इनकी शासन-पद्धति भी भरपूर ही थी। आरिद्रया' 
तथा हंगरी में बहुत सी भिन्न भिन्‍न भाषाभाषी जातियों का 
निवास था। वे जातियों भ्रापस मे सदा लड़ती रहती थीं तथा 
एक जाति दूसरी को कुचलने का यत्न करती रहती थी। 
हंगरी मे मगयार जाति की प्रधानता थी, पर आस्ट्रिया में ऐसी 
बात नही थी। आस्ट्रिया मे जमनों को शक्ति को श्रन्य 
जातियाँ कम नहीं कर सकती थीं। राजनीतिक सामत्षों को 
छोड़कर आस्ट्रिया के साथ हंगरी का वैसा ही सबंध था 
जैसा कि एक विदेशीय राष्ट्र का द्वोता है। देलें एक दूसरे 
से खतंत्र समझे जाते थे । दोनों की शासत-प्रणाल्ी सिन्‍न 
भिन्न थी, दाने की पार्िसेटें भिन्न भिन्‍त थी शौर देनें के 
न्यायाज्ञय भो भिन्न भिन्न थे। कितु ऐसा द्वोते हुए भी दोनों 
सिन्न गए थे । दोनों का सम्राट्‌ एक था, भंडा एक था, दानों 
का नागरिकृत्व (७॥४6॥७।)) एक्र था भर देने अपने प्रपने 


डे ( २०० ) 
प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा अपनी एक नीति भी 
स्थापित रखते थे। हम इन दोनों राष्ट्रों 'की प्राचीन शासन- 
प्रणाली पर भी कुछ लिखेगे। 

आारिट्रिया की प्राचीन शासन-प्रणाली का निर्माण सन्‌ 
१८६७ में हुआ था । इस शासन-प्रणात्रो के अनुसार आस्ट्रिया 
का सम्राद्‌ राज्य का मुख्य पदाधिकारी 
था। इस पद का अधिकार सम्राट फे 
चंशजों के ही था। एक जातीय सभा थी धर एक मंत्रि- 
'सभा भो थी। सम्राट की समस्त श्राज्ञाएं किसी-न किसी 
मंत्री द्वारा इस्ताक्षरित होती थीं। किंतु यह कहाँ नहीं स्पष्ट 
किया गया था कि मंत्रिसभा पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी 
होगी | शासन-पद्धति के निर्माण के कुछ कात्न बाद मंत्रिसभा 
का पात्ि मेट के प्रति उत्तरदायित्व ऊपरी रीति रिवाजों में ते। 
स्थापित द्वो गया था, कितु पारल्िमेंट मे दक्तबंदी ठीक तरह से 

न दोने के कारण सम्राट्‌ मनमानी करा सकता था । 
आस्ट्रिया की जातीय सभा यथा पार्तिमेंट दे सभाओं 
से मिल्लकर बनी थी--एक ते ल्ञाड सभा और दूसरी प्रति- 
निधि सभा | ज्ञा्ड सभा के सभ्य राज- 
पुत्र, राजवंशज, कुल्लीन व्यक्ति, पादरी, 
महापादरी आदि होते थे । सम्राट बहुत से ध्यक्तियों को लाडे 
सभा का जीवन भर के लिये सभ्य बना सकता था। त्ार्ड सभा 

तथा प्रतिनिधि सभा के अधिकार एक हीं सदृश थे | 


आस्ट्रिया 


ढाड़े सभा 


( २०१ ) 


प्रतिनिधि सभा फे सभ्य छः वर्षों के लिये चुने जाते थे । 
प्रतिनिधि सभा को सम्राट, जब चाहे तब विसर्जित कर सकता 
था। प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव 
प्रांतों के निवासियों द्वारा सीधे तौर पर 
होता था। आरिट्रिया मे प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को चुनते- 
वाल्ञों की पॉच श्रेणियाँ थीं-- 

(१) भूमिपति, ( २) नगरनिवासी, ( ३ ) व्यापारीय 
समितियाँ, ( ४ ) म्राभवासी, ( ५ ) साधारण जनसभूह । 

इन पाँच श्रेणियों के भ्रतुसार ही चुनाव के ग्रांतों का 
विभाग था । बहुत से ऐसे ऐसे छोटे नगर भी थे जे। खवतः 
एक प्रांव थे। साधारण तौर पर प्रत्येक प्रांत को एक एक 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था | 

प्रतिनिधि सभा का प्रति वर्ष अधिवेशन द्वाता था। ज्लार्ड 
सभा तथा प्रतिनिधि सभा किसी मे पहले प्रस्ताव पास किया 
जा सकता था वथा पास करके दूसरी सभा में पास करने के 
लिये भेजा जा सकता था। प्रत्येक्ष प्रकार के नियम, व्यापारिक 
संधियों तथा कर भादि विषयो का दोनों समाओ्रों में पास 
होना आवश्यक था | 

आस्ट्रिया के सहश हंगरी की भी अपनी स्वतन्र शासन- 
पद्धति थी; कितु हंगरी का भी अधिपति 
आर्ट्रिया का सम्राट्‌ ही था। सम्राद्‌ 
फो आस्ट्रिया तथा हंगरी दोनें हो की राजधानिये। में दे वार 


प्रतिनिधि सभा 


हंगरी 


( २०२ ) 

राज्याभिपक कराना तथा शपथ लेनी पड़ती थी। आस्ट्रिया का 
सम्राट “हंगरी का इंश्वर प्रेपित राजा?” की उपाधि से भी पुकारा 
जाता था। बुडापेस्ट मे हँंगरी की राजधानी थो और यहाँ 
पर बह हंगरी की मत्रिसभा खय॑ चुनकर स्थापित करता था । 
परंतु यहाँ की मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के प्रति पूरी तरह से 
उत्तरदायी थी । कारण यद्द था कि हँगरी मे मगयार ज्ञोग 
अ्रधिक थे और उनमें एकता थी । सम्राद्‌ यहाँ अ्रपनी चात्त 
नही चल सकता था । यहाँ की पारलिमेट से भी दे सभाएं 
थी। प्रथम तथा श्रेतरंग सभा में वंशपरंपरा से चल्ले 
आए हुए सभ्य रहते थे और दूसरी तथा प्रतिनिधि सभा में 
जनता द्वारा चुने हुए सभ्य द्वोते थे 

सम्राट ही श्रास्ट्रिया हंगरी की श्र तथा जल्ल सेना का 
निरीक्षण करता था । कुछ विभागों के पदाधिकारियों को 
देना देशों में सम्राट्‌ ही नियत करता था। दोनों ही राष्ट्र 
विदेशी राष्ट्रों के साथ संधि, व्यापार तथा श्रन्य सा्वजातीय 
विपया पर प्रथक्‌ पृथकू बात नहीं कर सकते थे। सारांश 
यह. कि दोनों ही राष्ट्रा का काये बहुत कुछ मिलकर किया 
जाता था । आस्ट्रिया तथा हंगरी की अ्रपनी अपनी सेनाएँ 
थी, परंतु जातीय सभा की आज्ञा के विना वे युद्ध पर नहीं 
मेजी जा सकती थो। दोनों राष्ट्रो का व्यय समय समय 
पर देने ही राष्ट्रों की सभाएं नियत कर देती थीं; परंतु 
यदि ऐसा न हे सकता श्रा ते सम्राट स्त्रयं ज्यय नियत 
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कर देता था तथा कौन राष्ट्र कितना दे, यह भी ख्यं हो 
निर्धारित कर देता था । 

आ्ट्रिया हंगरी की सम्मिलित शासन-पद़ति अ्रति विचित्र 
थी। दोनों ही देशों के प्रतिनिधियो की एक एक राष्ट्र-संघ- 
उन की सभा होती थी। प्रत्येक देश साठ साठ सभ्य भेजता 
था। उन साठ सभ्यों से से ४० सभ्य राष्ट्रीय प्रतिनिधि 
सभा के द्वारा चुनकर आते थे और २० सभ्य राष्ट्रीय ज्ञार्ड 
सभा की ओर से | इनका चुनाव प्रति वर्ष दवोता था। उनका 
अधिवेशन एक बार वाइना से होता था ते दूंसरी वार बुढा- 
पेस्ट मे। जिस बार सभा का भ्रधिवेशन प्रास्ट्रिया मे होता 
था, उस बार उसकी कारवाई जमन्र भाषा में द्ोती थी, 
परंतु जब उसका अधिवेशन बुडापेस्ट मे होता था, उस समय 
उसकी कारवाई मगयार भाषा मे ही लिखी जाती थी । फोरस 
८५० सभ्यों का होता था। राष्ट्रसंघटन की सभाओ रो मे 
सम्मति देने का अधिकार भी द्वोनें राष्ट्रो के सभ्यों को समान 
ही था। सारांश यह कि राष्ट्रसंघटन की सभाओं मे 
भ्रास्ट्रिया तथा हंगरी को शक्ति से समान समक्कर ही कास 
किया जाता था। यह घटना इस वात को भी स्पष्ट करती 
है कि किस प्रकार दोनों राष्ट्र अपने झ्रापका एक दूसरे से 
प्रथक_ समभते थे । 

किंतु आरिट्रिया हंगरी की इस शासन-प्रणात्षी से वहाँ कं 
सब्र निवास संतुष्ट नही थरे। जैंसा कि हम ऊपर बता झाए 
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हैं, आरिट्रिया में जर्मन और हंगरी में मगयार'ये ही सारे 
देश मे वास्तव मे सुखी थे। अतः जब"्सन्‌ १८१४ मे 
आस्ट्रिया हँगरी के ही सर्बिया को चुनौती देने पर युरोपीय 
महासमर छिट्ठा और बाद मे इसमें आस्ट्रिया हंगरी की हार 
होने लगी, तब आ्ट्रिया हंगरी की दबी हुई जातियों ने 
अपनी खतंत्रता का अच्छा मौका देखा । पोल्स, जेक्स, 
स्तोवेक्स तथा जूगीस्तेव्ज, सभी झ्रपनी स्वतंत्रता की आवाज 
उठाने गे । सब १८१८ में सम्राट ने इनको कुछ प्रधि- 
कार देने की घोषणा की, कितु 'का बरषा जत्र कृषी सुखाने । 
लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए । हंगरी ने आरिट्रिया से अपना 
संबंध तोड़ लिया । एक के बाद एक एक जाति ने अपनी स्व॒त॑- 
त्ता की घोषणा कर दी और अपनी अपनी काम चत्चाऊ सर- 
कार आंपित कर ली । ११ नवंबर सब्‌ १८१८ को जिस 
दिन युद्ध की शांति हुई, सम्राट अपने पद से अलग हो 
गया और समष्टिवादियों ( 8009॥ 700000'४08 ) की 
एक सभा ने शेष झआस्ट्रिया मे प्रजा के प्रतिनिधिसात्मक 
राज्य की घोषणा कर दी । भ्रतः आर्ट्रिया हंगरी के सम्से- 
खन से निम्नलिखित छः नए राष्ट्र उत्पन्न हुए--( १) प्रास्ट्रिया, 
(२ ) हंगरी, ( ३ ) पोलैंड, ( ४ ) जेकोस्ललोवेकिया, (४ ) 
जूगोस्त्ेविया और ( ६ ) रूमानिया । 

(के ) नवीन आरस्ट्रिया का प्रतिनिधितंत्र राज्य--नवीन 
आरस्ट्रिया मे ग्राचीन आस्ट्रिया के कवल्ल सात ही प्रांत हैं। 
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इनके भी कुछ हिस्से अन्य राष्ट्रो द्वारा ले लिए गए हैं। इसकी 
जनसंख्या प्राचीन आस्ट्रिया की जनसंख्या से केवल ॥ ही है । 
(ख ) हंगरी--सन्‌ १८१८ फे नवंबर मास में हंगरी 
ने भी अ्रपने को प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य धोषित 
किया था और कई महीनों तक एक कासचलाऊ सरकार 
द्वारा शासित भी द्वोता रद्दा। इसके वाद कुछ दिनों तक 
किसानों तथा मजदूरों को सेोवियट सरकार रही ( जैसा 
कि रूस मे है) । कितु यह सोवियट सरकार रुमानिया 
की सेना द्वारा दबा दी गई और पहली सरकार पुनः स्थापित 
हुई। सन्‌ १४८२० में एक जातीय सभा का निर्वाचन 
हुआ | इसके सदस्यों का चुनने के लिये प्रत्येक त्री पुरुष 
को मत देने का भ्रधिकार धा। इस जातीय सभा ने फोई 
नई शासन-प्रणाज्ञी नहीं बनाई पश्रौर महासमर के पहले- 
वाली पुरानी शासन-पद्धति सें ही समयानुकूल झुछ पअदत्त 
वदल करके हंगरी को परिमित एकसत्तात्मक राज्य घोषित 
कर दिया। किंतु सम्राद, का पद खाल्ली ही रखा। 
महासमर के फल्-खरूप हंगरी की बहुत कुछ जमीब जाती _ 
रही श्रौर नवीन हंगरी की जनसंख्या प्राचीन हंगरी से आधी 
ही रह गई। 
(ग) पोलैंड का प्रतिनिधिसत्तात्मक राब्य--तवीन 
पोलैंड आरिटरया, जर्मनी और रूप के साम्राज्यों के कुछ 
कुछ हिस्सों से मिलकर बना है! अठारहवी' शताब्दी फे 
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अंतिम चरण में पोलैंड एक खतंत्र एक-सत्तात्यक राज्य 
था। यह अपनी विचित्रता के लिये प्रसिद्ध था। बहों 
का राजा जनता द्वारा चुना हुआ होता था। इस विचि- 
त्रता के अतिरिक्त पोल्ैंड में एक भर बढ़ो विचित्रता थी। 
वह यह कि जातीय सभा मे जब वक सबकी एक राय न 
हो, फोई कास नही दे। सकता ट्रा--कोई नियम नहीं बन 
सकता था। कोई सभ्य यदि उठकर यह कह दे कि 'मैं 
विरोध करता हूँ? तो चाहे बाकी सडके सभ उठ्ते क्‍्योंन 
चाहते हों, वह प्रस्ताव गिर ही जाता था | इस बेहूदगी से यहाँ 
भगड़ों का घर ही वन गया। पोल्लैंड के आसपास जमनी, 
श्रास्ट्रिया भर रूस सदृश बलशाली भर ल्ा्चो साम्राज्य थे 
ही। सचकी आँखें बेचारे पोलैंड पर गड़ गई । खब १७४५ 
तक पोलैंड का टुकड़ा डुकडा हड़प कर लिया गया और 
खतंत्र पोलैंड का कोई हुकड़ा युरोेप के नक्शे पर न घचा। 
इसके बाद करीब एक शत्ताब्दो तक पोलैंड में जातीय आदि- 
लन मचते रहे, परंतु वे हमेशा इन्हीं तीनें साम्राज्यों 
द्वारा दवा “दिए जाते थे | 

युराोपीय सहासमर से पोरलेंड का भाग्य चमका। मित्र 
राष्ट्रों की यह इच्छा थी कि पोजैंड का खतंत्रता दे दी जानी 
चाहिए । इनकी जीत होते पर ऐसा ही हुभा और पोलैंड 
को घर बैठे खतंत्नवा प्राप्त हो गई। जमची और झास्ट्रिया के 
दारने पर पोलेंढड के सब हिस्सों ने सिज्ञकर एक जातीय समा 
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चताई और पोह्ैंड की शासन-प्रणात्ञी निमित की । यह 
शासन-प्रणाज्ो प्रतिनिधिसत्तात्मक है । 

( ध) जेकोस्तेवेकिया का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य--- 
जेफोस्लेवेकिया मे बेहेमिया का प्राचीन राज्य, मेरेविया, 
सिक्ञोशिया और स्लेवेकिया शामित्ञ हैं। महासमर के 
पहले स्क्ोवेकिया हंगरी फा एक हिस्सा था और बाकी के 
हिस्से प्रास्ट्रिया के अंतर्गत थे। इसकी जनसंख्या लगभग 
१४००००७ है। इनमे ३ जेक्स लोग हैं। इसकी खतंत्रता 
सहासमर के प्रेतिम दिनों मे घोषित हुई थी श्रौर महीने भर 
वाद ही काये मे भी लाई गई थी। सन्‌ १६२० मे यह काम- 
चलाऊ शासनप्रणाज्ञी थ्ायी बना दी गई । 

(ड ) और ( च ) रूमानिया, और 'सच्से, क्रोट्स 
भौर सह्ोवेन्स के राष्य--हमानिया और जूगेस्तेविया वास्तव 
मे प्राचीन आरिटूया इंगरी के ही हिस्से नही कहे जा सकते | 
महासमर के पहले रुसानिया एक छोटा स्रा राज्य था| अब 
उसमें बेसाबिया, वृुक्लोेनिया और ट्रान्सल्वेनिया भी शामित् 
हे! गए हैं। अ्रतः बह अब पहले से दुगना हो गया है। 

जूगेरतेविया ते प्राचीन सर्विया ही है जो कि अब उससे 
दिशुना है। इससे मॉटीनीम्रो भी शामिल्ल हो गया है। जूगेस्े 
विया का राजकीय नाम 'सब्स, क्रोट्स भर स्तोपैन्स का राज्य? 
(78 एआ३0०७ 0! #6 8७8, 03088, बाते 8]07७॥8) 
है। इसकी नवीन शासन-प्रणाली सन्‌ १८२१ में जनता की 
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निर्वाचित जातीय सभा द्वारा निर्मित हुई है। ये दोनों राज्य 
धरिमित एकसत्तात्मक राज्य? हैं । 

उपयुक्त छंद्दे राष्ट्रों में राष्र का एक दी एक अधिपति है। 
जूगेस्तेविया और रूमानिया मे राजा हैं, मर ये क्लड़ाई के 
पहलेवाले राजवंश के ही हैं और इनके बाद भी इन्ही के 
पुरुष वंशज राज्याधिकारी द्वोगे | हंगरी मे अभी तक कोई राजा 
रही पर नहीं बैठाया गया है, कितु शासन-प्रणाली के श्रतुसार 
यहाँ भी एकसत्तात्मक राज्य ही रहेगा। आरिट्रिया, पोलैंड 
पर जेकोास्लेवेकिया मे जातीय सभा की दोनों सभाओं के 
एक साथ बैठकर चुने हुए प्रधान सुख्याधिपति हैं। प्रारिट्रिया 
में प्रधान फी अवधि चार वर्ष की है और पोलैंड तथा जेको- 
स्तोविकिया मे सात सात वर्ष की है । 

जुगेस्तेविया से केवल एक ही सभा की व्यवस्थापिका 
सभा है और इसके सभ्य जनता द्वारा चुने जाते हैं जिसमे प्रत्येक 
, ख्री-पुरुष को मत देने का अधिकार है। हंगरी ने अभी तक 
निरिचत नही किया है कि वह एक सभा की ही जातीय सभा 
रखेगी या दे! सभाओं की | आस्ट्रिया, पोलैंड, जेकोस्लेविकिया 
आऔर रूसानिया से जातीय सभाओं मे दे दे! सभाएँ हैं--अंतरंग 
सभा और प्रतिनिधि सभा | इनसे प्रतिनिधि सभा जनता द्वारा 
चुने हुए सम्यों की ही होती है। 


नवाँ परिच्छेद 
रूस 


खब्‌ १६१७ के पहले रूस एक कट्टर एकसत्तात्मक राज्य 
था। यहाँ का राजा जार फद्दलाता था | उसने लोगों पर 
बढ़ा प्न्याय मचा रखा था| सन्‌ १८०९५ मे, ज्ञोगों के क्रांति 
करने पर, उसने एक राष्ट्र सभा की स्थापना की श्र समस्त 
बालिग पुरुषो का इसके सभ्यों के निर्वाचच का झ्धिकार 
दिया। परंतु दे साह्ष के अनुभव से इस निर्वाचन विधि 
को अपने प्रधिकारों मे कटक समझकर उसने इसको बंद 
कर दिया और एक ऐसी विधि विमित की जिससे राष्ट्र 
सभा मे उसके ही पक्षपाती सभ्य रह सकें। ऐसा दी हुप्मा । 
यद्यपि खाम्ान्यतः ज्ञोग अत्यंत ही असंतुष्ट थे; तथापि कुछ 
काह्न तक यही व्यवल्था चक्ञती रही। सन्‌ १७१४ मे मद्दा- 
समर छिड़ गया। सेकट का ससय खमभककर सब दलों ने 
मिल्ककर सरकार का साथ देने का निश्चय किया। १८१४- 
१४१५ मे रूस के कई जगद द्वार जाने के बाद राष्ट्र सभा ने 
सरकार फे सन्मुल युद्ध सफल बनाने की कुछ सल्लाह्र उपस्थित 
को। किंतु विनाशकाल्ले विपरीतबुद्धि:,--इन सल्ाहों की 
बुरी तरह अवहेज्ञगा की गई। सेना श्र शासन के अन्य 
शा०--?१ ४ त्‌ 
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विभागों की कमजोरी पर लोग पहले ही से महके बैठे थे । यह 
अवद्ेशना अ्रप्ति से धी का कास कर गई। इतना ही नहीं, 
जार ने इस झवसर पर ऐसे बेहूदे और जनता के प्रतिकूल 
मंत्री रखे थे कि राष्ट्र सभा के जी हुजुर! सभ्य भी जार के 
विरुद्ध है गए । इस कंटक को भी दूर करने के लिये जार ने 
राष्ट्र ससा के वरखास्त टोने का हुक्म दिया। पर अब जार 
हुद से बाहर पहुँच चुका था। राष्ट्र सभा के सभ्यों ने उसकी 
बात नहीं मानी श्रौर अपना एक संत्रिदत्त कायम करके एक नह 
कासचलाऊ सरकार (?070एंशंणाव्रं 00ए780700%) खापित 
कर ली; और यह घोषणा की कि शीम्र ही एक सुव्यवस्थित 
प्रतिनिधि सभा बुल्लाई जायगी जे नए सिरे से रूस की शासन- 
प्रयाज्षी का निर्माण करेगी | इस कासचलाऊ सरकार के साथ 
ही माचे सब १४१७ की प्रसिद्ध क्रांति सारे रूस में हो 
गई और जार राजप्रद से विध्ीन हो गया। 

इधर ते यह कामचल्ञाऊ सरकार स्थापित हुई, उधर उसी 
दिन पेट्रोमेड मे भी श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों की एक सभा 
सोब्हियट स्थापित हुई जो दो दिन बाद श्रमजीवियो और सैनिकों 
के प्रतिनिधियों की सोव्हियट कहलाई। इसने भी शासच 
का अधिकार अपने हाथ मे ले लिया । रूस में झब दे सर- 
कारें दे गईं जो भ्रपनी अपनी मिन्न मिन्‍न भाज्ञाएँ देने लगीं | 
अंत में सोव्हियट ने उपर्युक्त राष्ट्र खभा की कामचल्ाऊ 
सरकार का दबा लिया । नवंबर सभ्‌ १८१७ सें यह काम- 
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चलाऊ सरकार सेना के जोर से बिलकुज्ञ उखाड़ ढाली गई। 
राजनीतिक क्रांति के साथ ही साथ झार्थिक भौर सामाजिक 
क्रांति का भी डंका पीटा गया । इसके सुख्य कर्ता-धर्ता 
बेलशेविक नामी दक्ष से मशहूर हैं। 
इस' घटना के बाद रूस भर की सारी सोव्दियर्टों ने एक 
भ्रखित्त रूसी-सेव्हियट-कांग्रेस की और संसार के प्रसिद्ध 
पुरुष निकोलाइ ज्लेनिन की अध्यक्षता मे एक कार्यकारिणी 
सभा स्थापित की । इसने छड़ाई मे मित्र राष्ट्रों का साथ छोड़ 
दिया। प्रथम श्रेणों गैर मध्यम श्रेणो के ज्ञोगों से उनकी संपत्ति 
छुड़ा ल्षी भ्रौर श्रमजीवी मजदूरों को वॉटी। रेज, फैक्टरी 
इद्यादि सब लोगों के फायदे के लिये झपने हाथ मे क्ञो, जार 
तथा उसके संबंधियों का जान से मार ढाल्ा, कई बड़े बढ़े 
धनियों, अफसरों और उपाधिधारियों को खतम किया, कइये 
को जेल मे ढँसा और कइयों को देशनिकाला दिया। गिरजा- 
घर भी स्राफ कर डाज्षा। तात्पय यह कि रूस की बिलकुत्त 
फाया पक्षट कर दी । जिघर देखे, उधर साम्यवादियो का 
ही बोक्षवाला हो गया | 
सन्‌ १८१८ के भ्रोष्म काल में इन बे।ल्शेविकों ने अखिल- 
रूसी-सेवियट के संन्मुख एक शासन-प्रणाली उपस्थित की | 
यह शासन अणाली खोकत हो गई, भ्रौर आज भी रूस मे बी 
शासन-प्रणाली प्रचलित है, यद्यपि सन्‌ १८१८ से प्रव तक 
उस्रमें कई जगह रद्दोवदक्न भी कर दिया गया है। इसी वीच 
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मे रूस के कई हिस्सों ने क्रपनी प्रथक्‌ प्रथक स्वतंत्रता की 
घेषणा फर दो और अपनी अपनी प्रथक्‌ प्रथक सोव्हियट 
स्थापित कर दी । सब १४२२ में इन सबका एक संघटन हो 
गया और इस राष्ट्रसंघटन की शासन-प्रणाल्षी सद १७४२३ में 
निर्मित की गई। यह राष्ट्रसंघटन यूनियन आफ सोव्द्वियट 
सेशिप्रतिस्ट रिपबलिक” (8887) के नाम से प्रसिद्ध है। 
रूसी शासन-पद्धति के मूल तत्त्व । 

शासन-पद्धति की यह प्रथम घोषणा है कि रूस सेोविह- 
यटों का प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। इसका अ्रथे यह है--- 
रूल की मुख्य सभा में सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि 
नहीं हैं, किंतु इसमें सेव्हिय्ों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं । 
यह किस तरह है, यह हम झागे चलकर बतल्लावेंगे । 

सोब्दियटों के चुनाव के लिये १८ वर्ष की अवजा के भर 
इससे अधिक प्रवस्थावाल्षे समस्त एशियानिवासी स्ली-पुरुषों का 
मत देने का अधिकार है, वशरत कि वे खय्यं झपने परिश्रम से 
झपनी जीविका चलाते हों श्रौर अपने ल्ञाभ के लिये दूसरों से 
परिश्रम न कराते हों। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निम्न- 
लिखित लोग मत देने के अधिकारी नहीं होंगे-- 

(क ) जे ज्ञाम के लिये दूसरों से मजदूरी कराते हैं 
( इसमें घर नौकर शामिल्र नहीं हैं )। 

(ख ) जो ऐसी पूँजी से अ्रपनी जीविका चल्लाते हैं जे। उनके 
परिश्रम की कमाई नहीं है। जैसे व्याज, किराया, मुनाफा इत्यादि | 
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(ग ) रोजगारी, बनिए, महाजन, एजेंट शोग, मध्यम 
श्रेणीवा्षे लोग इलादि | 

( घ) पादरी और पुरोहित । 

( ७ ) वे ल्लोग जो जार के जमाने में बड़े घड़े ओहदें पर थे। 

(व ) पागज्ञ और चोरी इत्यादि में पकड़े गए कैदी | 

इसके साथ दी साथ उन परदेशियों को भी मत देने का 
भ्रधिकार दिया गया है जो रुस में रहते हैं और श्रमजीवी हैं । 

£, क्षेबत्ष मजदूर पेशेवाल्ञे ही सब प्रधिकारों के श्धिकारी हैं। 

रूसी शासन-प्रयात्ञी फे मूज्ञ तत्त जानने फे बाद अब 
यह जानना आवश्यक है कि शासन-प्रणाली का ढॉचा किस 
प्रकार का है। पहले हम रूसी राष्ट्र- 
संघटन की शासन-प्रयाज्ञी का वर्णन 
करेंगे जो सन्‌ १७२२ मे प्राचीन रूस के 
अलग अलग खतंत्र राष्ट्र बने हुए चार हिस्सों ने निर्मित को 
भी। ये चार खतंत्र राष्ट्र इस प्रकार हैं---हूस (खास), यूक्रे- 
निया, व्हाइट रूस भर टांस-काकेशिया । इन राष्ट्रों का संघदन 
अमेरिकन राष्ट्रसंघटन के ही सद्ृश है। इस संघटन की मुख्य सभा 
संघ साव्हियट महासभा ( एपारंणा 0087688 80४९5 ) 
है | इसके सभ्य प्रांतीय सोव्दियट तथा नगर से।व्दियट द्वारा 
चुने जाते हैं। प्रांतीय सेव्हियट प्रति १,२५,००० भामवासियों 
पोछे एक समय संघ-सोज्हियट महासभा से मेजती है; और 
नगर सोव्दियट प्रति २५,००० उद्योग घंधेवाले नागरिकों पीछे 


राष्ट्रसघटन 89, 
की शासन-प्रणाली 
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एक सभ्य मेजती है। इस महासभा की बैठक साक्ष मे फेवल 
एक ही बार होती है। साल भर का काम चल्ाने के लिये प्रति 
वर्ष महासभा एक उपसभा चुनती है जे संध-केंद्रीय प्रबंधकारियी 
सभा ( एएंंणा 09फशओ. डड७०७7एए७ 00077ं(/०6 ) 
कद्दलाती है। यह प्रति तीन मास बाद बैठती है और इसके 
हाथ मे नियम बनाने का मुख्य अधिकार है। थह प्रबंध- 
कारिणी सभा भी काफी बड़ी होती है। इस्रके सभ्यों की 
संख्या करीब करीब ४०० के होती है। इसलिये इस सभा 
की भी एक उप-सभा है जिसमें केवल २१ दी सभ्य रहते हैं | 
यह उप-पभा ही रोजमर्रा का सारा काम देखती है। 

शासन काये के लिये एक मंत्रिस्तभा है जिसे संघ-जनता 
पेषक-सभा (ए707 0077०] ० 7००.१७४ 007रहरां४887५४) 
कहते हैं। इसमे १५ सभ्य द्वोते हैं और ये संघ-केंद्रोय प्रबंध- 
कारिणी समा द्वारा चुने जाते हैं। इनमे एक प्रधान होता है 
ओर ४ उपगप्रधान | प्रधान को छोड़कर प्रत्येक सभ्य पर 
एक न एक शासनविभाग का भार रहते है। इस सभा की 
श्राज्ञा राष्ट्रसंघटन के प्रत्येक व्यक्ति के लिये मान्य होती है 
झ्लौर उनके विशेष राष्ट्र द्वारा कार्य में ज्ञाई जाती दै। इस 
सभा से भी एक उप-सभा बन गई है जो मामूली विषयों 
का निपटारा करती है। यद्द सभा संध-सेदिहयट-मद्दासभा 
के प्रति उत्तरदायी होती है। 

राष्ट्रसंघटन की शासन-प्रणाली ने उपर्युक्त सभाओं के 
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हाथ में बड़े बड़े अधिकार दे दिए हैं।। उनमे निम्नलिखित 
प्रधिकार भी शामित्न हैं-- विदेश-संबंध भर संधि की देखभाल, 
सधसरकार के अधिकार को और शांति स्थापित करना, 
कर्ज ज्लेता, विदेशीय रोजगार को सँभा- 
जना, रेक्षों, डाकखानों श्रौर तारघरों की देखभाल करना, 
सेता का प्रबंध करना, संघटन के चारों राष्ट्रों मे एक सा सिक्का 
चत्ञाना, बाट प्र तैत्ञ की एक सी स्थापना करना, एक से 
कर गाना इत्यादि। इसके अतिरिक्त संघ के किसी राष्ट्र 
के उत्त कानूने और नियमों को रद्द करना जो सन्‌ १४२२ 
की संधि फे खिलाफ हों । 
यह तो हुई राष्ट्रसंघटन की शासन-पद्धति । यह सन्‌ 
१६१८ मे रूस ( खास ) के लिये बनाई गई शासन-प्रणात्ी 
फे ही ढंग पर है। श्रव हम रूस ( खास ) की शासन- 
प्रणाली का छुछ वर्णन करेंगे । संघ के भ्रन्य राष्ट्रों की भी 
शासन-प्रणाज्ञी करीब करीब इसी प्रकार की है । 
इस ऊपर कह ही भाए हैं कि पेट्रोमेड सेव्हियट ने राष्ट्र 
सभा द्वारा स्थापित कामचल्मलाऊ सरकार को उखाड़कर एफ 
के अखिल्-रूसी-सेव्हियट महासभा स्थापित 
की थो। सब १८१८ मे जे शासन- 
पद्धति निर्मित हुईं, उसने भी इसे रहने दिया। आजकल 
रूस की यही सब से बडी राष्ट्र सभा है । इसमें रूस भर की 
सारी सोब्हियटों के प्रतिनिधि आते हैं। इनके चुन्ताव का 


रूसी सोव्हियट 
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ढंग विचित्र है। अब हम उसी का वर्णन करेंगे । साथ में 
पाठक यह ध्याव मे रखें कि यह अखिल-रूसी-सोव्दियट 
सहासभा, राष्ट्रसंघटन की संघ-सेव्दियट महासभा से 
विल्क्ृत्न मिन्न है, तो भी इसके सभ्यों का निर्वाचन इत्यादि 
उससे बिलककुल्न मिक्षता जुछ्तता है । 

इस पृष्ठ के सामने के वृक्ष पर दृष्टि डालिए । इसकी जड़ 
में एक झ्रार ते शहरों की फैकूरियों घलौर कारखाने मे काम 
करनेवाले दक्चों की सोव्हियट हैं भ्रौर दूसरी शर।र गाँवों की भर 
देहाती जातियों की सोव्हियट हैं। ये देने प्रकार की सोव्हि- 
यट क्रम से नगर और जिल्ला सोच्हियट में अपने अपने प्रतिनिधि 
मेजती हैं। प्रांत भर की सारी नगर सेच्हियट मिलकर प्रांतीय 
सेव्हियट में अपने प्रतिनिधि भेजती हैं । इश्नमें वे प्रति २००० 
वोटरों पीछे १ प्रतिनिधि भेजती हैं। इसी प्रकार एक रीजन भर 
की सारी नगर सोव्हियट प्रति ५००० वोटरों पीछे १ प्रति- 
निधि रीजनल सोब्हियट में भेजती हैं। रूख भर की 
सारी नगर सोन्हियट मिल्कर अखिल-रूसी-सेन्हियट-क्रांग्रेस 
में भी, सीघे, प्रति २५००० बोटरों पीछे १ प्रतिनिधि भेजती 
हैं। इसी प्रकार जिला सोन्हियट एक ओर ते! प्रति 
१०,००० निवासियों पीछे १ श्रतिनिधि प्रांतीय सेब्हियट 
में भेजती है और दूसरी श्रोर प्रति १००० निवासियों पीछे १ 
प्रतिनिधि काउंटी सोव्दियट में भेजती है। ये काइंटी 
सेन्हियट प्रति २४००० निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि रीज- 


विज मन अर 2 शी 
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जी 
फैक्टरी तथा कारखाने--प्रत्येक के 2 । से 
८5८७८१८६७८५८०७८5 


लिये एक एक सोच्हियट 
गाँव तथा छेहाती जातिर्या--पत्येक 
के लिये एक एक साब्दियट 


( २१८ ) 


नल सेव्दियट में भेजती हैं, जहाँ नगर सेब्हियट के भी 
प्रतिनिधि आकर मिल्षते हैं। ये रीजनक्ष सेव्हियट भी किसी 
किसी अवसर पर अखिल-रूसी-सेव्हियट-मदहासभा में अपने 
प्रतिनिधि भेजती हैं । 

उपयुक्त वर्णन से यद्ट स्पष्ट ही है कि प्रतिनिधित्व जन- 
संख्या पर वेटरों के किसी एक भ्रत्ुपात पर नहीं है। शहर के 
मजदूरों और उद्योग-धंधेवालों के हाथ में कहीं प्रधिक अ्रधिकार 
हैं। उनको इतना प्रधिक अधिकार देने का कारण यह है कि 
रूसी सरकार फी सारी स्थिति इन उद्योग-धंधेवाज्ञों ही पर 
निर्भर है। ये ही इस शासन-प्रणात्ञी के खास भक्त हैं | ऊपर 
यह भी देखने मे आझाया द्वोगा कि शहरों में प्रतिनिधि चुनने का 
हिसाब बोटरों की संख्या से छगाया जाता है; किंतु गाँवों में 
यह सब जनसंख्या फे हिख्लाब से दाता है। यह भी उययोग- 
घंघेबालें के हाथ में विशेष भ्रधिकार देने का रीका है। इतना 
ही नहीं, शहरवाल्लों फो ते! सीधे प्रस्नत रूसी-सेब्हियट मह्दा- 
सभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, परंतु गाँववाल्ों को 
केवल प्रांतीय सेज्हियट और कभी कभी रीजनल् सेव्हियट 
के जरिए ही महासभा मे प्रतिनिधि सेजने का अधिकार है | 

अखिल्ञ रूसी-सेव्हियट महासभा रूस के लिये अंतिम और 
सर्वोपरि व्यवस्थापक सभा है, संघ के लिये नहीं। इसके 
सभ्यों की कोई खास संख्या बँधो हुई नहीं है। यह ते 
प्रतिनिधि भेजनेबालो सेन्हियटों पर निभर है। महासभा 
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की बैठक साक्ञ मे दे बार सास्को में होती है। इसको नियम 
प्रौर कानून बनाने का पूरा अधिकार है; किंतु जे अधिकार संघ- 
सेन्हियट महासभा को दे दिए गए हैं, उनमें यह हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती । धखित्न-रूसी सोव्हियट सहासभा की एक 
प्रबंधभारिणी सभा भी है जे! महासभा की अनुपस्थिति से 
उसका सारा काम सँभाक्ती है। इससे ३८६ सभ्य होते 
हैं। इसकी भी एक उपसभा है। 

जैसे राष्ट्रसंघटन के लिये एक मंत्रिसभा है, वैसे रूस 
(ज़रास) के शासन कार्य के लिये भी एक मंत्रिसभा है और वह 
भी जनतापाषक सभा (!?2609]68 00एणां$587४ 00707) 
कहलाती है। इसमे बारह सभ्य होते हैं। इनमें से १ प्रधान 
होता है श्र वाकी ११ के हाथ में प्रथक्‌ पृथक निम्नलिखित 
शासनविभाग हैं; खेती, खाद्य पदार्थ, झथे,मजदूर, न्‍्याय,शिक्षा, 
खास्थ्य, सामाजिक भक्ञाई, मजदूरों और किसानों की देख रेख, 
श्राधिक सभा श्रौर आंतरिक (7/6007 )। थे १२ सभ्य प्रबंध- 
फारिणी सभा द्वारा चुने जाते हैं श्रौर उसी के प्रति उत्तरदायी होते 
हैं, परंतु अखिल रूसी महासभा को भी खबर देते रहते हैं | 

रूस में न्याय करने फे लिये एक के ऊपर एक ऐसे 
दजेंवार नन्‍्यायात्षय हैं | न्यायाधीश ग्रौर असेखर ( ये न्‍्याया- 
धीश के साथ मुकदमे के फैसले के 
लिये बैठते हैं ग्रौर उसे अपनी राय 
वताते हैं ) जनता द्वारा चुने हुए द्वोते हैं । 


न्यायालय 
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रुस की शासन-प्रणाल्ी इसी प्रकार की है । इसकी विचि- 
तअता कया है? अन्य देशों की शासन-प्रणाल्ञी का वर्णन 
करते समय यहद्द बताया गया है कि वहाँ निर्वाचन मैगोत्षिक 
मूल पर होता है। , एक मैगोलत्िक हिस्से जैसे प्रांत, 
चगर, जिल्ला इतद्यादि के लिये कुछ खास प्रतिनिधि चुने जाते 
हैं जो उस हिस्से के समस्त निवासियों के प्रतिनिधि होते 
हैं। बे किसी खास जाति के प्रतिनिधि नहीं होते । परंठु 
रूस में निर्वाचन का मूल्ञ मिन्न ही है। यहाँ प्रत्येक जाति 
अपना अपना प्रतिनिधि चुनती है, चाहे वे प्ल्ग अलग खान 
में रहनेवाले क्यो न हों। लुद्दारों का प्रतिनिधि अल्लग 
है; किसानों का श्रत्ञग है इत्यादि! इस जातीय प्रति- 
निधित्व में सचमुच कई बड़े बड़े गुण हैं और रूस ने संसार 
के सन्युख्त एक राजनीतिक पाठ रख दिया है, जिससे 
अन्य राष्ट्‌ ज्ञाभ उठा सकते हैं। किंतु इसमें भत्ताई के 
साथ एक बड़ा ऐब भी है। वह यह कि इससे जातीय मेद 
यढ़ जाने का उर रहता है| 

रूसी शासन-पद्धति की दूसरी विचित्रता यद्द है कि यद्यपि 
रूस प्रतिनिधिसत्तात्मक है, तथापि इसके सब अधिकारी 
जनता से बहुत दूर के और टेढ़े ढंग से संबध रखते हैं। 
प्रमेरिका इत्यादि देशों में ते मुख्य अधिकारी जनता द्वारा 
सीधा चुना जाता है, पर्रतु रूस, में कई सीढियों के भ्रनेतर 
मुरुष अधिकारी रहते हैं । 
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रूस का भविष्य क्‍या होगा, इसी प्रकार की शासन-प्रणाज्ञी 
स्थायी रूप से चलती जायगी या नहीं, यह कहना बढ़ा टेढ़ा 
कास है। अभी ते रूस संसार की 
आँखों मे बड़ा ही बलशाल्ी प्रतीव द्ोता 
है। किंतु इतनी थोड़ी उम्र में भी रूस में घुत के चिह्न दिखाई 
देने ० गए हैं। खास रूस में ही, जो कुछ काज्ञ पूर्व इस 
शासन-प्रणाज्षी फे और इसके साम्यवाद के कट्टर पक्तपाती थे, 
वे ही अब इससे ऊबकर इसका विरोध करने लग गए हैं। 
अतः रूस के भ्रविष्य के संबंध मे निश्चित रूप से कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । 


रूस का भविष्य 


दसवाँ परिच्छेद 
झन्यान्य स्वाधीन राज्य 


इस परिच्छेद में प्रब हम झन्यान्य मुख्य मुख्य खाधीन 
देशों का वर्णन करेंगे 

यह एक शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है, यद्यपि राजा ने 
अपनी सहायता के लिये एक पालिमेद भी स्थापित कर ली 
है। यह पारलतिमेंट 'छुई जुगरी” कह- 
ज्ञाती है और इसका कारये फेवल सलाह 
देना ही दहोता है। यहाँ का राजा “अमीर” कहक्षाता 
है जे पूर्ण खतंत्र है और अभ्रपने राज्य में जे चाहता है, से 
कर सकता है। सब राज-काय्ये उसी के हाथ में है और 
उप्की दृच्छा ही कानून है । सारा देश चार प्रतिं में विभक्त 
है । प्रत्येक प्रांत में एक द्वाकिम रहता है जे नायब-उलू-हुक्म 
कहलाता है। इसकी श्रधीनता में रईस पर बड़े आदमी 
प्राचीन प्रास्य-प्रथा के झन्लुसार मुकदमे सुनते और फैसला 
करते हैं । खरे देश में लूट-मार और चेररी खूब होती है भर 
डाके पड़ते हैं। श्राजकल के अमीर अ्रमानुद्ला दत्त दी में 
अपनी बेगम के साथ यूरोप भ्रमण करने को गए थे । वहाँ से 
जौटकर इन्होंने अफगानिस्तान का एकदम युरोपीय रंग में रँगने 


अफगानिस्तान 
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का प्रयत्न किया । परदा हटा दिया, जनता के युरोपीय रीति के 
बल्न पहनने का हुक्म दिया औरर राज्य की तरफ से कई विद्यार्थी 
परिचरमी देशों मे विद्याप्राप्ति के त्िये भेजे। कई मुल्नाओं को 
अफगानिस्तान की यह प्रगति पसंद नहीं आई शऔर फत्त यह 
हुआ कि झ्ाजकक्ष वहाँ घोर विधुव मचा हुआा है । 
यहाँ प्रतिनिधिसतात्मक राज्य है। १४ प्रांवों के ३०० 
प्रतिनिधिगण मिज़्कर छः वर्ष के लिये एक सभापति चुनते 
अर्ोंगाइन रि- हैं। वही राज्य के सब काय्ये करता है। 
पहिडक मर कानून बनाने के लिये एक राष्ट्रोय-परिषद्‌ 
( श४078) 000878४४ ) है। उसमें 
३० सदस्यों का सिनेट श्रौर १५८ सदस्यों का एक द्वाउस 
प्राफः डेप्यूटीज ( +70996७ ०( 706एए४७४ ) द्वोता है। सिनेट 
के मेंबरों का चुनाव राजधानी के मुख्य मुख्य हाकिसों भर 
प्रति के व्यवस्थापकों द्वारा होता है श्रौर डिप्टियों का चुनाव 
प्रजा के द्वारा। सिनेट की भ्रवधि <& बर्ष की है और हाउस 
आ्राफ डेप्यूटीज ( प्रतिनिधि सभा ) की चार वर्ष की । सिनेट 
फे ३ सभ्य प्रति तीसरे वर्ष बदले जाते हैं श्र प्रतिनिधि सभा 
फे $ सभ्य प्रति दूसरे वर्ष बदले जाते हैं। सभापति के 
साथ ही एक उप-सभापति भी चुना जाता है जे सिनेट का 
समभापत्ति होता है। सभापति ही प्रधान सेनापति भी होता 
है शौर वही शासन, न्याय तथा सेना आदि विसागों के 
फर््मंचारियों को नियुक्त करता है। समापति कौर उप-सभा- 
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पति के लिये यह आवश्यक है कि उनका जन्म अरगेंटाइन में 
ही हुआ हो झौर बे रोमन कैथेलिक संप्रदाय के हों। एक 
बार का चुना हुआ सभापति या उपन्सभापति उस्र पद पर 
पुनः नहीं चुना जा सकता | 

एक मंत्रिसभा भी होती है जिसके मंत्री सभापति द्वारा 
खमय समय पर नियुक्त होते हैं। यहाँ कोई प्रधान मंत्रो 
का विशेष पद नहों है, परंतु जे मंत्री अंतरीय विषयों का भार 
लेता है, वही प्रधान मंत्रो फहलाता है । 

इलैंड फे सहश इटली भी एक परिमित-राजसत्तात्मक राज्य 
है। यहाँ की पार्लिंमेंट में दे सभाएँ हैं--सिनेट झऔर 
चेंबर आफ डेपुटीज। यहाँ एक मंत्रिसभा 
न्‍ भी है जिसके ऊपर एक महद्दामंत्री या 
प्राइम मिनिस्टर है। मंत्रिसभा ढिप्टियों की सभा के प्रति 
उत्तरदायी होती है। पहले डिप्टियों की सभा सेल्लहुत से दक्ष - 
थे और उनमें कभी कोई दत्त अ्रधानता पाता था, कभी कोई । 
फल्न यह होता था कि मंत्रिसभा सदा खतरे में रहती थी । 
डिप्टी सभा की ध्रवधि पॉच स्राक्ष की रखी गई थी; परंतु यदद 
और समंत्रिसभा पूरे पॉच वर्ष कभी बिता नहीं पाती थी और 
बीच ही मे टूट जाती थी। सब १८२३ में मुसेलिनी ने 
यहाँ की निर्वाचन विधि बदलवा डाली और झब इस नवीन 
विधि से एक न एक दक्ष के डिप्टी सभा मे खासी प्रधानता 
प्राप्त दे जाती है। राजा इसी प्रधान दल के मुखिया को 


इटली 
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महामंत्री चुनता है भैर महामंत्री अपने मंत्री आप चुनता है । 
फक्ष यह होता है कि संत्रिसभा को डिप्टी सभा का पूरा 
सहारा रहता है भ्रौर वह बिना वरखास्त किए जाने के ढर के 
भ्रपना कार्य वेखटके कर सकती है। आजकल्ञ मंत्रिसभा 
मे १४ मंत्री हैं। महामंत्रों की शक्ति, ईग्लोंड के मह्दामंत्री के 
सदश बहुत ज्यादा है। 

यहाँ की सिनेट में आजकल ह्गसग ४०० सभ्य हैं। 
इनमे कुछ ते। वंशपरंपरा से चल्ले श्राते हैं; कितु अधिाश 
जन्म भर के लिये नामजद किए जाते हैं। जो वंशपरंपरा 
से चत्े भाते हैं, वे राजकीय घराने के ही होते हैं। नामजद 
किए जानेवाल्ले सिनेटर कुछ खास श्रेणी के द्वोने चाहिए प्रैरर 
उनकी अवस्था कम से कम ४० वर्ष अवश्य होनी चाहिए। ये 
राजा द्वारा महामंत्री की सिफारिश से नामजद द्वोते हैं। वे 
श्रेणियां इन चार विभागों के अंतर्गत झाती हैं--(क) चर्च से 
संबंध रखनेवाले बिशप और अन्य बढे बड़े पदाधिकारी, (ख) 
स्थलसेना और ज्षसेना के बड़े बड़े पदाधिकारी और घड़े बड़े राज- 
फोय सेवक, (ग) विद्वान्‌ पलौर देश का मान बढ़ानेवाल्ले पुरुष, (घ) 
वे मनुष्य जे कुछ खास रकम टेक्स में देते हैं। यहाँ की सिनेट 
की यह विचित्रता है कि राजा के नामजद करने पर भी वह 
किसी सभ्य फो भ्रपना सभ्य न बनने दे; परंतु यह तभी हो 
सकता है जब वह यह दिखलाबे कि वह व्यक्ति उन श्रेणियों मे 
का नहीं है जिनमे से सिनेट के सभ्य लिए जाते हैं । 

शा००-१५ 


( २२६ ) 


प्रतिनिधि सभा और डिप्टियों की समा में ५३५ सभ्य हैं । 
आजकल प्रत्येक बालिंग पुरुष को प्रतिनिधि चुनने का अधि- 
कार है। स्त्रियों को यह अ्रधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। 
पहले प्रत्येक जिल्े से एक एक सभ्य चुना जाता था, कितु आज- 
कल्न दूसरी ही रीति काम में लाई जाती है। यह रीति 
मुसेलिनी फे महासंत्रित्व मे सन्‌ १४२३ मे प्रचलित हुई थो । 
भ्रब इटत्ली १६ प्रांतों मे विभक्त है और भ्रत्येक प्रांत के लिये 
भिन्न भिन्न दक्ष अपने अपने उस्मेदवारों की सूची बनाते हैं। 
चेट देनेवाल्ले को पूरी सूची के लिये वेट देना पड़ता है। जिस 
सूची का सबसे क्रधिऋ वोट मिलते हैं, वह पूरी डिप्टी सभा 
के ३ हिस्से की अ्रधिकारी हो जाती है, फिर चाहे उस सूचो 
पर वोट देनेवालों की संख्या आधे से भी कम क्यों न हो । 
इसका फल्ष यह द्वोता है कि डिप्टियों की सभा मे एक न 
एक दक्ष प्रधान रहता है। बाकी दल्त श्रपने अपने वेटों के 
अनुपात से जगह पाते हैं। 

इईंगलेंड के सहश यहाँ भी राज्यनियम बनाने के त्विये 
दोनों सभाओं की सम्मति आवश्यक है; तथापि डिप्टियों की 
सभा दोनों मे प्रधानतर है। धन संबंधी बिल डिप्टी सभा 
ही पेश कर सकती है। 

इजिप्ट या मिस्र एक राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का 
राजा सब १७१७ मे सुल्तान के नाम से गद्दी पर झ्राया कौर १६ 
मार्चे सब्‌ १६४२२ को इसे राजा का पद प्राप्त हुआ । इजिप्ट' में 


( २२७ ) 


एक मंत्रिसभा भी है जिसके सिर पर एक प्रधान मंत्री है | 
यहाँ की जातीय सभा की दे! सभाएँ हैं। उच्च सभा या सीनेट मे 
: १११ सभ्य हैं। इनमे से है वॉ हिस्सा 
राज्य द्वारा नामजद होता है और बाकी 
| जनता द्वारा चुना जाता है। इसकी अवधि १० साल्ञ होती 
है। आधे सभ्य प्रति पॉच वर्ष चाद वदले जाते हैं | प्रतिनिधि- 
सभा में २९० सभ्य हैं। वे जनता द्वारा चुने जाते हैं और 
इसकी अवधि पॉच वर्ष की होती है। इजिप्ट पहले दँगतैंड का 
एक राक्षित राज्य था, परंतु सब १६२२ में इईँगलैंड ने इजिप्ट को 
खतंत्रता दे दी। अब वह एक खतंत्र राष्ट्र कहृ्ाता है। 
इसी लिये इसने इसे खतत्न राष्ट्री की श्रेणी मे रखा है। परंतु 
वास्तव में इजिप्ट भ्रव भी पु रूप से खतंत्र शहों कहा जा 
सकता। हँगलेंड भ्रव भी उस पर भ्रपना हाथ रखे हुए है 
भैर इजिप्ट की पात्तिमेट को कोई नियम बनाने के पहले 
इैगलेंड की सर्जी का भी कुछ विचार करना पढ़ता है। 
यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। चार वर्ष के लिये 
एक सभापति चुना जाता है जे शासन-कार्य करता है । कानून 
इंकेडर बनाने के लिये एक कांभेस है जिसमें 
सिन्तेटरों तथा दिप्डियों फे दो हाउस 
सम्मित्षित हैं। सभापति फे अ्रतिरिक्त एक उपसभापति भी 
होता है जे! सभापति के चुने जाने के दे! वर्ष बाद चुना जाता 
है भर भ्रावश्यकवा पड़ने पर सभापति का काम करवा है । 


इजिप्ट या मिस्र 


( शश्८ ) 


पहले यहाँ फा शासन मुसल्मानी घममं के अनुसार पूर्ण 
रूप से राजा के दी द्वाथ में थाजे शाद् कहलाता था। 
सन्‌ १८०७ में शाह की खीकृति से एक 
राष्ट्रीय सभा आपित हुई जिसमें अमीरों, 
सरदारों, जागीरदारों, व्यापारियों और सुन्नाधों भादि में से 
उन्हीं के चुने हुए १५६ सदस्य'थे । सन्‌ १४०६'मे शाह ने 
राष्ट्रीय सभा तोड़ दी | प्रजा ने विद्रोह किया। पुनः यद्ट सभा 
स्थापित कर दी गई, कितु शाद्द ने गद्दी छोड़ दी और उसके 
बड़े लड़के ने शाह का पद महण किया। आजकल यहाँ की 
राष्ट्रीय सभा, जो सजलिस कहलाती है, १३६ सभ्यों की बनी 
है ्रौर यह सचब्‌ १४२६ मे दे! साल की लिये चुनी गई थो। 
यहाँ का शाह भी जनता द्वारा चुना जाता है। आजकल 
यहाँ फा शाह रजा शाह पहलवी है जो १३ दिसेंघर १८२४ 
को चुना गया था और २९ अप्रैत्ञ १४२६ को इसने अभिषेक 
की शपथ की थी। यहाँ की म॑त्रिसभा के मंत्री शाह द्वारा 
नियुक्त किए जाते हैं । 
इसका दूसरा नाम इथिओपिया है। थहद्दोँ राजसत्ता- 
त्मक राज्य है। गाँवों का शासन प्राय: वहाँ के सरदारों के 
हाथ मे द्ोता है और जिल्लों या प्रति 
53005 के शासन फे लिये राज्य द्वारा अधिकारी 
नियुक्त द्वोते हैं। यहाँ की शासन-प्रणात्षी प्राय: थुरोप के 
मध्यकालिक युग की शासन-प्रयात्ञी से मि्ववी जुल्नती है । 


ईरान (फारस ) 


( २२८ ) 


यहाँ एक राज-सभा भी है। इसी के सदस्यों के अधीन प्रांतों 
फे शासक और गॉवों के सरदार होते हैं। अभी हात्ञ मे 
यहाँ के राजा ने एक मंत्रि-संडल भी स्थापित किया है जिसमे 
मिन्न भिन्न विभागो फे अनेक मंत्रो हैं। राज्य का आंतरिक प्रबंध 
ते खनन है, पर फिर भी वहाँ प्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इठली 
को श्रनेक व्यापारिक सुभीते प्राप्त हैं जिनके कारण विदेशी 
राज्यों से राज्य का खतंत्र संबंध नही हे सकता । वहाँ की 
शांति-रक्षा का भार भी इन्ही तीनों ने सिल्चकर अपने ऊपर 
लिया है। वहाँ के व्यापार तथा रेजों आदि के बनाने का 
प्रबंध भी ये दी तीनों करते हैं श्रैर बाहर से राज्य मे हथि- 
यार या गेत्षा बारूद भ्रादि नहीं भाने देते | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शासन सभापति के 
द्वारा होता है जे चार वर्ष के लिये चुना जाता है। कानून 
बनाने फे लिये एक प्रतिनिधि सभा है 
जिसमे ४३ प्रतिनिधि होते हैं । राजकाये 
में सभापति को सहायता या सस्मति देने के लिये ५ प्रतिनिधियों 
की एक स्थार्या समिति भो है। जिस समय प्रतिनिधि सभा 
का अ्रधिवेशन नहीं होता, उस खमय यही समिति काम चल्ातो 
है। सभापति पॉच विभागों के लिये पांच मंत्रो नियुक्त करता 
है श्र वे सब उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं | 

कोलंबिया में प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने 
के लिये एक कांभेस है जिसमे सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा 


फोस्टा रीका 


( २३० ) 


सम्मिलित हैं। भ्राजकल सीनेट मे ६८ सभ्य हैं जे विशेषतः 
इसी काय्ये के लिये चुने हुए ल्लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। सीनेट 
दे की झवधि चार वर्ष की द्वोती है। प्रतिनिधि 
सभा मे ११२ सदस्य हैं | इसकी झवधि 
दे वर्ष की द्वोती है। प्रति ४०,००० निवासियों की ओर से चुना 
छुआ्ला एक प्रतिनिधि होता है। दोनों की सम्मिलित कांग्रेस में 
बहुसत से चार त्वषे के लिये एक सभापति झोौर एक उपसभा- 
पति चुना जाता है। भिन्न मिन्न विभागों के लिये छ: मंत्रो हैं । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। फानून बनाने के 
लिये एक जातीय कांग्रेस है, जिसमे छ: प्रांतों के २४ सदस्यों 
का एक सिनेट तथा १२७ प्रतिनिधियों 
की एक सभा सम्मित्षित है। चुनाव में 
सम्मतति देने का अधिकार प्रत्येक पुरुष का है। सिनेट की 
अवधि आठ वर्ष की है। इसके आधे सभ्य प्रति चौथे बर्ष 
बदल्ले जाते हैं। प्रतिनिधि सभा की अवधि चार वे की हैं 
और ३ सभ्य प्रति दूसरे वर्ष बदले जाते हैं । इसके प्तिरिक्त 
भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल्त भी है। 
शासन कार्य के लिये चार वर्ष के लिये एक सभापति और 
एक उपसभापति चुना जाता है जे लगातार दे बार से अधिक 
श्रधिकारारूढ़ नहीं हो सकता । 
ग्ेटेमाला मे प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
, हिये सर्वसाधारण द्वारा चुने हुए ६€ सदस्यों की एक जातीय 


क्यूबा 


( २३१ ) 


सभा है। प्रति २०,००० निवासियों को ओर से एक प्रतिनिधि 
इस सभा में होता है। प्रत्येक पुरुष को वेट देने का अधिकार 
है। शासक सभापति वेट द्वारा छः 
वर्ष के लिये चुना जाता है, भार एक बार 
चुने हुए सभापति का चुनाव श्रागे बराबर हे सकता है। १३ 
सदस्यों की एक राजसभा भी है | उसके कुछ सदस्य जातीय 
सभा चुनती है और कुछ सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये पहों सिनेटरें और डिप्टियों की एक जातीय सभा है| 
श आठ वर्ष के लिये चुने हुए ४५ सिनेटर 
होते हैं और चार वर्ष फे लिये चुने हुए 
१३५ डिप्टी। २१ वर्ष से प्रधिक की अवस्था के प्रत्येक पढ़े 
लिखे युवक को चुनाव में सम्मति देने का भ्रधिकार है। ६ 
वर्ष के लिये एक शासक सभापति चुना जाता है जो फिर 
देबारा नहीं चुना जा सकता । यदि किसी बिल पर सभापति 
को कुछ आपत्ति हे! भर वह बिल्ल डिप्टियों की सभा में 
वापस भेजा जाय तथा यदि उस सभा के उपस्थित सदस्यें मे 
से दे ठृतीयांश सद॒स्य उस बिल्ल फे पक्ष मे हों, ते उस दशा 
में वह बिल्ञ भ्रवश्य पास है जायगा । राजकाय्य में समा- 
पति का सहायता देने के लिये राज्यसभा फे पॉच सदस्य 
सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं, भर छः कांग्रेस द्वारा | इसके 
अतिरिक्त छ; मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडक्त भी है। 


ग्वेगेमाला 
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सन्‌ ९८१२ के आरंभ तक यहाँ राजसच्ांत्मक राज्य था 
और यहाँ का सारा राजकाय्य एक मात्र सम्राट के इच्छातुसार 
ही होता था। पर इधर कई ब्ों से 
यहाँ के लोग शासन-प्रयणात्ञी मे सुधार 
करने लग गए थे | श्रंत में १२ फरवरी सब्‌ १८१२ से यहाँ 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया। किंतु यह भी 
अधिक दिन न टिक सका ! मद्दायुद्ध छिड़ने के बाद जापान 
ने यहाँ के अनेक राजकायों मे बहुत कुछ अ्रधिकार प्राप्त कर 
लिया था। अन्य युरोपीय राष्ट्रों ने विशेषकर इँगशेंड ने 
चीन पर अपनी धाक जसाने का यल्न किया | चीनी लोगों ने 
अपनी दशा भ्रच्छी नहीं देखी; इससे जबरदस्त क्रांति शुरू 
हो गई। अभी हाल तक वहाँ पर क्रांति जारी रही, किंतु 
अब शांति है। अब वहाँ पर प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
है। इसके ऊपर एक प्रधान है शयौर एक जातीय सभा भी है। 
शासन के सारे काये पॉच विभागों मे बॉटेगए हैं श्रौर इनका 
स्वतंत्र रीति से शासन होता है। यहाँ की शासनपद्धति 
पर अभी विशेष नहीं लिखा जा सकता, कलर न यही कहा 
जा सकता है कि यह स्थायो रद्द सकेगी । संसार के अन्य 
राष्ट्रों ने इस शासन-प्रणाली को मान छिया है और द्वात् ही 
में इंगहैंड ने इससे संधि कर छी है। 

जापान मे राजसत्तात्मक राज्य है ! यहाँ का सम्नाद्‌ भाज- 
कल्ञ दिराहिता है। इसका सिंहासनारोहण २५ दिसंबर १७२६ 


चीन 
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को हुआरा था। मंत्रिमंडल को सस्मति भर सद्दायता से सम्राद्‌ 
सारे राज्य का शासन और प्रबंध करता है। मंत्रियों को 
सम्राट्‌ ख्यं नियव करवा है। इसके 
अतिरिक्त एक प्रीवो काउंसिल भी है, 
जिससे झावश्यकता पढ़ने पर सम्राट्‌ सम्मति कौर सहायता 
लेता है। युद्ध या संधि आदि करने का पूरा अधिकार सम्राट 
फो ही है। पालिमेट की सम्मति से कानून वनाने का 
अ्रधिकार भी सम्राद्‌ को ही है। कानूनों को खीकृत भ्रथवा 
अखोक़त करना और पालिमेट रखना, बंद करना या तेडना 
आदि सब सम्राट्‌ के अधिकार से है। पार्लिमेंट से दे! सभाएं 

हैं--एक हाउस, झ्राफ पीयर्स ( प्॒०7४९ ०॑ 76९४४ ) और 
एक प्रतिनिधि सभा । थे दोनों सभाएँ इंगलैंड की लाड'स 
और कासंस सभाओं की तरह ही हैं। प्रत्येक कानून के लिये 
पालिमेट की खोकृति को आवश्यकता होती है। हाउस 
भ्राफ पीयसे मे राजघराने फे तथा भ्रन्यान्य बड़े आदमी और 
रईस द्ोते हैं। भ्राजकल हांउस आफ पीयसे में ४०७ सभ्य 
हैं जिनमे से १८७ जन्म भर के लिये रहेंगे। वाक्ी खास खास 
समाजों द्वारा चुने जाते हैं। इनकी अवधि सात वर्ष की है। 
प्रतिनिधि सभा से इस समय ४६४ सदस्य हैं । प्रतिनिधियों 
के चुनाव में आजकल्ल प्रत्येक धालिग स्री-पुरुष को मत देने 
का अधिकार है। ३० वर्ष से अधिक अवस्था का प्रत्येक 
जापानी पुरुष प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित हो सकता है । 


जापान 


( २३४ ) 


परंतु सप्नाट्‌ के निज के कम्सेचारी, धर्म्माधिकारी, विद्यार्थी 
और पाठशाह्ाओं के अध्यापक आदि उक्त सभा के सदत्य 
नहीं हो सकते। दोनों सभाओं के सभापतियों और उप- 
सभापतियों को सम्नाटू, उन्हीं में से, नियत करता है। 
पात्िमेंट का अधिवेशन प्रति वर्ष होना आवश्यक है। सारा 
आर्थिक प्रबंध पालिमेट ही करती है। जेरिसा, फारमोसा, 
डेस्काडोर्स ( फिशसे द्वीपपुज ) कादछृ, सखेलिन और कोरिया 
ये छः जापान के प्रधीनस्थ राज्य हैं । 
यहाँ पहले राजसत्तात्मक राज्य था और यहाँ का राजा 
सुलवान कहक्ञाता था। सन्‌ १८७६ से सुल्तान ने शासन- 
कल काय्ये मे प्रजा को कुछ. अधिकार दिए 
थे, पर दूसरे ही वर्ष फिर छीन लिए. 
थे । तब से मुसलमानी धम्मे के अनुसार समस्त राज्य में सुल्- 
तान का ही नियंत्रित राज्य था । किंतु महासमर के बाद 
टर्की भी पुराना टर्को नहीं रहा। यहाँ भी अब प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सभापति प्रसिद्ध कमात्न पाशा 
है जिसने १ नर्वंबर सन्‌ १४२७ फो अपना पद ग्रहण किया 
था। यह टर्की में बहुत सुधार कर रहा है और टर्की को 
विल्ञकुत्त युरोपीय ढंग का घनाने के प्रयत्ञ मे है। इसने यहाँ 
की स्त्रियों का पर्दा राज्यनियम द्वारा हृटवा डाज्ञा और 
राजनीति से घमं को अत्वग कर दिया | और ते। और, राष्ट्रीय 
लिपि तक को बदलकर उसके बदले रोसन लिपि प्रचल्षित 
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कर दी। जैसा हम ऊपर बता आए हैं, इसी का उदाहरण 
अफगानिस्तान के अमीर ने भी प्रहण किया; किंतु अफगानी इस 
प्रगति को नहीं अपना सके और आजकल्ञ इसके विरुद्ध भय॑- 
कर क्रांति हे रही है। टर्की में एक मंत्रि-मंडल भी है जिसके 
ऊपर एक भह्दामंत्री या प्राइम मिनिस्टर है । 
यहाँ की राष्ट्रीय सभा मे ३१६ सभ्य हैं। इसकी अवधि 
चार वर्ष की है। शासन-पद्धति के प्रत्येक अग मे समापति 
कमाल पाशा फे ही दल्त के ज्ञोग भरे हुए हैं । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है और शासन का कार्य राजा 
तथा मंत्रियों फे हाथ मे है। नया कानून बनाने अथवा 
झेनाएे पुराने कानून मे परिवत्तव करने का 
अधिकार पालिमेट को है जो राजा से 
मिल्ककर कार्य करती है। पालिमेंद मे दे सभाएँ हैं, एक 
उच्च और दूसरी साधारण । उच्च सभा में ७६ सदस्य हैं| 
इसमे से १€ सभ्य सभा ने १० सितंबर १८२० को स्वयं 
चुने श्लौर बाकी १ अक्टूबर १६२० को जनता द्वारा चुने 
गए | इनकी अवधि आठ वर्ष की है। आधे सदस्य प्रति चौथे 
व चुने जाते हैं। इस सभा मे केवल घड़े आदसी ही निर्वा- 
चित हो सकते हैं। साधारण सभा में १४८ सदस्य हैं जे। 
सर्वसाधारण द्वारा चार वर्ष के त्विये चुने जाते हैं। पाहि- 
मेंदर का भश्रधिवेशन प्रति वर्ष होता है। उच्च सभा फानून 
बनाने के प्रतिरिक्त न्याय-विभाग के लिये अपने ही सदस्यों 


च् 
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में से जज भी चुनती है। मंत्रिगण दोनों सभाओं में जा 
सकते हैं, पर बिना उनके सदस्य हुए सम्म॒ति नही दे सकते । 
आइसल्ैंड, प्रोनहोंड, फैरोज तथा वेस्टइंडीज के कुछ द्वोप 
डेन्मार्क फे अधीनस्थ राज्य हैं। 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। शासन संबंधी समस्त 
अधिकार राजा को है जे! मंत्रि-मंडलत की सहायता से सब 
हक काम करता है। कानून बनाने के दिये 
स्टार॒टिंग ( 8६७7४09 ) नाम की एक 
व्यवस्थापिका सभा है। इसमे अ्राजकल् १४५० सभ्य हैं | इसकी 
अ्रवधि तीन बर्ष की है | राजा किसी बिल फो दे बार अस्वो- 
कृत कर सकता है; परंतु यदि वहो बिल व्यवस्थापक सभा की 
तीन बैठकों मे स्वीकृत हो चुका हो ते! राजा की सम्मति के 
बिना ही पास्र हे जाता है। ९ वर्ष से नारवे में रहनेवाले 
प्रत्येक विदेशी, नारवे के २५ वर्ष से भ्रधिक अवस्थावाले प्रत्येक 
पुरुष भर कुछ निश्चित कर देनेवाली प्रत्येक झ्वी के! प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार है। प्रति तीसरे वर्ष व्यवस्थापिका सभा 
के सदस्यों का चुनाव होता है। व्यवस्थापिका सभा अधि- 
वेशन के समय उक्त दे! सभाओं मे विभक्त हो जाती है! 
उसमे से एक सभा ल्ैगटिंग (,७४0772) और दूसरी श्रेडेल्स्टिग 
(000%४78) कहलाती है। पहली मे एक चौथाई और 
बुसरी में तीन चौथाई सदस्य होते हैं! दोनों सभाएं अपने 
झपने सभापति आप नियत करती हैं। कानुन-संबंधी प्रश्नों 


( २३७ ) 


पर दोनें सभाओं मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचार होता है। पहले 
ओडेह्स्टिग के सामने उपस्थित होने के उपरांत तब छैगटिंग के 
सामने खोक्ृत या श्रखोकृत होने के लिये विल भ्राते हैं | यदि 
दोनों सभाओं मे मतभेद होता है तो विचार के लिये दोनों 
का सम्मिलित झ्धिवेशन होता है, और दे! ठृतीयांश सदस्यों 
का जो सत द्वोता है, वही अंतिम निश्चय समभा जाता है। 
मंत्रिगण इन सभाओं मे जा सकते हैं, पर बिना सदस्य हुए 
सम्मति नहीं दे सकते। जक्न और स्थल सेनो पर फेबल 
राजा का ही अधिकार है। 
यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। शासनाधिकार 
सभापति के हाथ मे द्वोता है जे ४ वर्ष के लिये चुना जाता 
अल है और जिसकी सहायता के लिये एक 
मंत्रि-मंडत्त है। कानून बनाने के लिये 
एक कांग्रेस है जिसमें २४ सदस्यों को सिनेट श्रौर ४३ सदस्यों 
की चेबर आफ डिप्टीज है। सिनेट की अवधि ६ वर्ष की 
है। इसके ॥ सभ्य प्रति दूसरे वर्ष चुने जाते हैं। चेबर 
झ्राफ ढिप्टीज़ की अवधि ४ वर्ष की है श्र आधे सभ्य प्रति 
दूसरे वर्ष बदले जाते हैं। सिनेटर और डिप्टी सर्वसाधारण 
द्वारा चुने जाते हैं। इसलिये सब काय्यें एक निम्धित कानून 
के अनुसार होते हैं। 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है और राजगहदी पर रानी विल्ल- 
हेल्मिना है जो ६ सितंबर सच्‌ १८६८८ में राजसिहासन 


( शृश्८ ) 


पर बैठी थी। मंत्रि-मंडल की सदडायता से सब काम रानी 
ऋणरती है। मंत्रियों करा रानी नियुक्त करती दे, पर वे व्यव- 


नदहैंदम स्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हाते 
ने 2.॥ पालिमेंद 8 9.4 
302 हैं । ८ में हे सभाएँ हैं-“-एक 


उच्च था प्रथम और दूसरी साधारण या ट्वितीय | प्रथम 
सभा में ६ वर्ष के किये चुने हुए ५० सदस्य दोते दे जिनमें 
से 3 प्रति तीसरे वर्ष धदले जाते हैं: और द्वितीय सभा में 
चार वर्ष के लिये चुने हुए सी सदत्य होते हैं। सबस्य 
चुनने का अधिकार प्राप्र करने के दिये पुरुषों को अपनी 
रजिम्टरी करानी पड़ती दे । २५ वर्ष से क्रम अवस्था का 
पुरुष सबस्य लद्दीं चुन खकता। नए बिल उपस्थित करने का 
अधिकार था ते सरकार का है था साधारण अ्रथ्ववा ट्वितीय 
सभा का | उच्च या प्रथम सभा उन्हें केक ्वीकृत था 
अध्वीक्ृद कर खकती द । उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन 
तक करने का अधिकार उच्च सभा को नहीं हैं। इसके 
अतिरिक्त एक राजसभा भी है जिसमें चादद सदस्य द्वाते हैं | 
इसकी सभानेद्री खर्य रानी दोदी हे श्रार वही इसके सदस्य 
भी चुनती हैं। शासन संबंधी कुछ काम इस सभा के दाथ 
में हैँ; पर बहुधा इससे कानूनी दिपये में ही सम्मति ली जातो 
है। इस समय यहाँ का शासनाधिकार रानी के हाथ में है 
जिम्रकी माता रीजेंट के रूप में कारये करती है। ईस्ट-इंडोज 
के ट्वीप-पुज में बहुत से द्वीप सेदत ड के उपनिवेश है जिनमें से 


( २३८ ) 
सुम्ात्रा, जाबा, वाली, लंबक, बोरनियो, सेलोबीस आदि 
प्रसिद्ध हैं। वेस्ट-इंडोज मे भी सुरीवम तथा छः श्गर छोटे 
छोटे द्वीप इसके उपनिवेश हैं । 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर राजा के प्रधिकार बहुत 
ही संकुचित हैं। शासन आदि के संबंध के कुज्ञ अधिकार 
नेपाहझल. प्रधान मंत्री को ही हैं। 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शासनाधिकार सभा- 
पति के हाथ मे है जे चार वर्ष के त्षिये चुना जाता है मोर 
जिसका चुनाव दे।बारा नहीं हे! सकता। 
प्रति १०,००० निवासियों की शेर से 
एक प्रतिनिधि के हिसाब से, प्रतिनिधि सभा मे ४६ सदस्य हैं 
जिनका सस्मेज्ञन प्रति चौथे वर्ष होता है | 


पहले यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था, पर भ्रक्तृबर सन्‌ 
१८१० से प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हो गया है। सब १७२५ 
मे यहाँ एक राष्ट्रीय परिषद्‌ थी जिसमें 
प्रजा फे द्वारा, तीन वर्ष फे लिये चुने 
हुए १६१ सदस्य रहते थे। इसके अतिरिक्त स्युनिसिपत्ष 
कौंसिलों के चुने हुए ७० सदस्यों की एक और समा थी। दोनों 
सभाएँ मिलकर चार वर्ष के लिये एक सभापति चुनती थीं। 
सभापति की अवस्था ३४ वर्ष से कम न दौनी चाहिए थी। 
चह्दी मंत्रियों को नियुक्त करता था; परंतु वे मंत्री पालिमेट 


पवासा 


पुत्त गाल 
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के सम्मुख उत्तरदायों होते थे। किंतु सन्‌ १८६२६ में यहाँ 
की सरकार सेना द्वारा उखाड़ डाली गई भर € जुलाई की 
एक नवीन सरकार स्थापित दे। गई। आाजकल्ल यहाँ कोई 
पात्तिमेट या राज्य परिषद नहीं है और वह सरकार बिना 
किसी रेक-टोक के अपना शासन कर रही है। परंतु शीघ्र 
ही नए सिरे से नवीन राज-परिषद्‌ का सम्मेक्षन होगा। 
ग्राजकल्ल जनरक्ष ग्रेटोनियो यहाँ का सभापति है। इसने 
दिसंबर १८२६ में सभापति का आसन अहदणय किया था। 
इसकी प्रवधि ४ वर्ष की है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने का 
अधिकार सिनेट और प्रतिनिधि सभा को है जिसके सदस्यों 
का चुनाव सर्वस्ाधारण की सम्भति से 
होता है। सिनेटर ३४ झोर प्रतिनिधि 
११० द्वोते हैं। सिनेटर या डिप्टी या तो श्रच्छी निश्चित 
आायवाल्ले द्वाने चाहिए या विद्वान । प्रति दूसरे वर्ष एक 
तृतीयांश सदस्य बदले जाते हैं। कांभेस का अधिवेशन 
प्रति वर्ष तीच मास तक होता है। बीच से भी आवश्यकता 
पड़ने पर उसका अधिवेशन हो सकता है; पर ऐसा अधिवेशन 
४५ दिलों से अधिक तक नहीं हो सकता । ५ वर्ष के लिये 
चुना हुआ एक वेतनभागी सभापति द्वोता है जो देवारा भी 
चुना जा सकता है | दे उपसभापत्ति भी द्वोते हैं, जिन्हें कुछ 
बेतन नहीं मिलता | छः मंत्रियों फे एक मंत्रिमंडल की सहा- 


पेरू 
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यता से सभापति शासन कार्य करता है। सभापति की आज्ञाओं 
श्रादि पर मंत्रियों के हस्ताच्षर आवश्यक होते हैं । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये पार्लिमेट में प्रति १९,००० निवासियों की ओर से एक 
न सिनेटर झौर प्रति ६००० निवासियों की 
झ्रेर से एक डिप्टी चुना जाता है। जिन 
प्रांतों की आबादी कुछ कम होती है, उनमें इस द्िसाव मे कुछ 
रिआ्रायत फी जाती है। सिनेट में २० सभ्य होते हैं। इसकी 
भ्रवधि ६ वर्ष की है। ३ सभ्य प्रति दे। वर्ष बाद बदले जाते 
हैं। : प्रतिनिधि सभा (चेंबर भ्राफ डेपुटीज) मे ४० समय हैं । 
इसकी श्रवधि चार वर्ष की है। आधे सभ्य प्रति २ वर्ष घाद 
बदल्ले जाते हैं। चार वर्ष फे लिये चुने हुए एक सभापति के 
हाथ मे शासन का अधिकार होता है जो पॉच मंत्रियों के एक 
मंत्रि-मंडहज्ञ की सहायता से शाखन करवा है| 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। राजा की सहायता के 
लिये एक पार्चिमेंट या जातीय सभा है जिससे प्रति २०,००० 
निवासियों की श्रोर से एक प्रतिनिधि 
बलगेरिया 
चुना जाता है। इस समय इसमे २७३ 
सदत्य हैं। तीस वर्ष से अधिक अवस्था के पढ़े लिखे लोग 
प्रतिनिधि हो सकते हैं। पात्िमेट का समय चार वर्ष तक 
है। यदि राजा चाहे ते बीच में ही पात्तिमेट तोड़ सकता 
है, पर इस दशा में उसे दे! मास के अंदर ही नई जातीय 
शा०--१६ 


( २४२ ) 


सभा का संघटन करना द्ोता है। इस सभा में जो कानून 
पास द्वोते हैं, उनके जारी होने के लिये राजा की खोकृति की 
आवश्यकता होती है। मंत्रियों को भी राजा द्वी नियुक्त 
करता है। यदि कोई प्रदेश लेने या छोड़ने, संघटन में परि- 
व॒र्तेन करने, सिंद्दासन खाल्ली होने पर नए राजा के सिंहासना- 
रूढ़ होने या रीजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता हैो। तो एक 
विशेष जातीय सभा का संघटन होता हैं, जिसमें साधारण 
सभा से दूने सदस्य होते हैं ! 
थहाँ राजसचात्मक राज्य है; पर ते भी शास्नन के.काम 
में प्रजा का चहुत कुछ दवाथ है। कानून पनाने का अधिकार 
वेछजिवम 5 सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा को है । 
राजा की कोई पश्राज्ञा उप्र समय तक 
मान्य नहीं होती, जत तक उससे सहमत हाकर उस पर फोई 
मंत्री हस्ताक्षर न कर दे । उस दशा में उसका उत्तरदाता वही 
मंत्रों दो जाता है । राजा श्रपने इच्छानुसार सिनेट और प्रति- 
निधि सभा का संघटन कर सकता है अथवा उन्हें तेड़ सकता 
है ) यदि कोई पुरुष उत्तराधिकारी न हो ते दोनें सभाओं की 
स्वीकृति से राजा किसी को अपना उत्तराधिकारी चुन सकता 
है। यदि उत्तराधिकारी अट्टारद् वर्ष से कम अवस्था का दो 
ते दोनों सभाएँ मिलकर-रीजेंट नियुक्त करती हैं । प्रतिनिधि 
सभा में जितने सदस्य होते हैं, उसके आधे सदस्य सिलेट में 
प्रजा द्वारा चुनें जाते हैं और घाकी प्रांतीय फैंसिलं द्वारा 
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नियुक्त दोते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव प्रजा ही करती है। 
प्रति ४०,००० निवासियों का एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं 
हो सकता। सिनेटर और प्रतिनिधि चार बे के लिये चुने 
जाते हैं। सिनेट मे भाजकत्न १५३ सभ्य हैं और प्रतिनिधि 
सभा मे १८७। जो सभा तेड़ी जाय, उसका पुनर्घटन ४९ 
दिनों के अंदर मर अधिवेशन दे महीने फे अंदर होना 
चाहिए। दस विभागों के दस मंत्रियों के अ्रतिरिक्त कुछ ऐसे 
मंत्री भी हैं जिनका विशेष अ्रवसरों पर आ्राह्मन होता है। 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
जनसाधारण द्वारा चार वर्ष के लिये होता है और एक बार 
चुना हुआ सभापति दोबारा नहीं चुना 
जासकता। इसके अतिरिक्त कानून आदि 
चनाने के लिये जन-साधारण द्वारा चुने हुए २८ सिनेटर और 
७९ प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक पढ़े लिखे मनुष्य को चुनाव से 
सम्मति देने का अधिकार है। सिनेटरों का 'एक उतीयांश 
और डिप्दियों का अद्धोंश प्रति दे! वषे के उपरांत बदल्ला जाता 
है। दोनों सभाओं का सम्मिलित प्रधिवेशन ६० से &० दिने 
सक प्रति वर्ष होता है। आवश्यकता पड़ने पर बीच से भी 
अधिवेशन हो सकता है। एक सभापति, दे उप-सभापति 
और छ: मंत्री मिलकर शासन-कार्य्ये करते हैं । 

त्रेजिल छोटो छोटी इक्कोस रियासतों का समूह है । प्रत्येक 
रियासत खतंत्र है और अपना प्रबंध आप करती है। समस्त 


वेोलीविया 
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राष्ट्रसंघटन के लिये राष्ट्रपति की खोकति से जातीय परिषद कानून 
बनाती है। प्रति वर्ष ३ मई को इसका अधिवेशन झारंभ होता 
नि है श्लौर चार मास तक होता रहता है | परि- 
नजिल (दम ६३ सिनेटर और २१९ढिप्दी होते हैं। 
सिनेटर <&,६ अथवा ३ वर्ष के लिये और डिप्टी तीन वर्ष फे लिये 
सर्वस्राधारण द्वारा चुने जाते हैं। मिखमंगों प्रौर सिपाहियों 
झादि को छोड़कर २१ वर्ष से अधिक प्रवस्था का पढ़ा लिखा 
प्रत्येक मनुष्य चुनाव में सम्भति दे सकता है। जज्ल तथा स्थत्ष- 
सेना पर राष्ट्रपति का पूरा अ्रधिफार होता है पर वही मंत्रियों 
को नियुक्त करता अथवा इटाता है। घहुत से अंशों मे युद्ध 
तथा संधि करने का भ्रधिकार भी उसी.क़े होता है | 
यहाँ प्रतिनिधिसात्मक राज्य है। संघटत प्रायः भ्रन्य 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यों की तरद्द दी है। सभापति की 
अवधि चार वर्ष की है। पा6तिमेट 
सेल में दे! सभाएँ हैं--अतरंग सभा झौर 
प्रतिनिधि सभा | श्रेतरंग सभा में ५८ सभ्य हैं श्र इनकी 
अ्रवंधि चार वर्ष को होती है। आधे सदस्य प्रति दूसरे वर्ष चुने 
जाते हैं। प्रतिनिधि सभा मे २७१ सभ्य हैं। यह सभा प्रति 
दे वर्ष बाद नई संघटित होती है। 
यूनान में पहले राजसत्तात्मक राज्य था, किंतु अब यहां भी' 
प्रतिनिधिसतात्मक राज्य है। प्रजा द्वारा चुना हुआ एक 
सभापति है। सभापति की सहायता के लिये एक राष्ट्रीय 
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सभा भी ह जिसके २८७ सभ्य हैं। इसकी अवधि तीन 
चर्ष की होती है। एक मंत्रि-सभा भी 
38 है जिसका मुख्य प्राइम मिनिस्टर दै । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष फे लिये चुने 
हुए १८ सिनेटरों और ३ वर्ष के लिये चुने हुए १२३ डिप्टियों 
की कांग्रेस है जे। चार वर्ष के लिये सभा- 
पुच्चे. पिया राष्ट्रपति चुनती है। राष्ट्रपति के 

पद के लिये एक मनुष्य का चुनाव दोबारा नहीं हे! सकता । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष के त्षिये चुने 
हुए १० सिनेटरों तथा चार वर्ष के लिये चुने हुए २२ प्रति- 
निधियों की एक कांग्रेस है। चुनाव 
७08. सम्मति देने का प्रधिकार केवत्न 
हृब्शियों को ही है। सभापति की सद्दायता के लिये सात 
संत्रियो का एक मंत्रि-मंडत्त भी है। सभापति और उपसभा- 
पति का चुनाव चार व के लिये होता है। श्राजकल जे सभा- 

पति है, वह १ जनवरी १८२८ को तीसरी बार चुना गया है। 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। इसके अंतर्गत बीस 
छोटी छोटी खतंत्र रियासतें हैं। ३ वर्ष के लिये चुने हुए, 
तीस वर्ष से भ्रधिक श्रवस्थावाले ४० 

फिल्लेहा.. सिनेररों प्रौर ३ वर्ष के लिये चुने हुए 
६ं८ डिप्टियों की एक कांग्रेस है। सभापति का चुनाव ७- 

वर्ष के लिये होता है 
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यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव' 
प्रज्ञा द्वारा द्वाता है। सभापति की अवधि चार वर्ष है और 
' एक बार का चुना हुआ सभापति 
जाकेदा दे'बारा नहीं चुना जा सकता | जातीय 
सभा के ४२ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रति वर्ष प्रजा द्वारा 
होता है। इस सभा का भ्रधिवेशन प्रति वर्ष फरवरी से मई 
तक होता है। प्रत्येक भ्रधिवेशन के लिये यह सभा अपना 
सभापति क्र उप-सभापति आप ही चुनती है । 
यहा राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा एलफोंसे 
है जे! जनमते ही राजगद्दो पर बैठा। यहाँ एक मंत्रिसभा 
भी है जिसके ऊपर एक प्रधान मंत्री है । 
पहले यहाँ दे सभाओं की एक जातीय 
ख्भा थी | परंतु यह सन्‌ 7€२३ में १५ सितंबर को राजाज्षा 
से तोड़ डाली गई है। अब इसकी जगह एक पा3्तिमेंट है 
जे सन्‌ १६२७ के १० अक्टूबर को स्थापित हुई थी। इस 
पातिमेंद के सदस्य राजा द्वारा नामजद होते हैं श्रौर इसका 
काम फेवल सलाह देना और शासन करना ही होता है| 
यहाँ एक काउंसिल आफ स्टेट भी है जिसमे भिन्न मिन्न 
राजनीतिक दलों के नेता, राजनीतिज्ञ, गिरजाघर, उद्योग- 
घंघे, मजदूर, किसान तथा जल्न और स्थज्न सेना के प्रतिनिधि 
नामजद होते हैं। इस काउईंसिज्ञ का काये मंन्रिसभा फो 
सलाह देना, है | 


स्पेन 
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यह एक शुद्ध राजलचात्मक राज्य है। यहाँ का राजा 
प्रमाधिषक सन्‌ १४२६ मे गद्दी पर बैठा था। गहो 
पर बैठते ही इसने एक मुख्य सभा 
( $0एए०॥6 0०णाणं] ) स्थापित की 
जिसमे राजवंश के ५ पुरुष हैं। यह पंचायत राजा को गुप्त 
मामलों मे और ऐसे मामलें मे जे। केवल राजा और राजवंश 
से संबंध रखते हैं, सलाह देवी है। पहले यहाँ एक गुप्त 
सभा ( ?ए४79 000/०] ) थी जे सब्‌ १४२७ मे तेड़ डाली 
गई औ(र उसकी जगह एक नवीन गुप्ततभा बनाई गई है। इसका 
ध्येय यही है कि राजा को जनता के लब्पप्रतिष्ठ ज्ोगों की 
राय भी मालूम देती रहे। इसके सम्य राजा द्वारा नियुक्त 
किए जाते हैं श॥लौर वे उसके राजकाज् तक और उससे ६ मास 
बाद तक उसके समय रहेंगे। इस' गुप्त सभा की एक ४० 
सभयों की उपसभा है जिसके समज राजा काई राजकीय 
विषय रख देवा है भ्रौर उन्हें उस पर धपपनी राय देनी दे।ती है । 
यहाँ एक मंत्रिसभा है भर प्रत्येक राजकीय विभाग फे मुखिया 
इसके सभ्य होते हैं। खयं राजा ही मद्दामंत्रो भी है । 

यद्दों राजसचात्मक राज्य है। शासन-प्रबंध मे राजा को 
सहायता देने के लिये, राज्य द्वारा नियुक्त किए हुए मंत्रियों 
का एक मंत्रिमंडज्ञ और कानून वनाने के 
लिये एक व्यवस्थापिका सभा है| प्रत्येक 
फानून के प्रचत्षित होने के लिये राजा की स्वीकृति आवश्यंक 


स्थाम 


स्वीडन 
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होती है। व्यवस्थापिका सभा या पालिमेंट के अंतर्गत दे। 
सभाएँ हैं। पहली सभा में १५० सदस्य द्वोते हैं जो प्रांतीय 
और स्युनिसिपत्त सभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके 
सदस्य वे ही लोग हो। सकते हैं जिनकी अवस्था ३५ वर्ष से 
अधिक दे श्रौर जिनकी अच्छी जमींदारी या आय हो | दूसरी 
सभा में २३० सदस्य द्ोते हैं. जिनका चुनाव सर्वसाधारण 
द्वारा होता है । २४ वर्ष से श्रधिक प्रवस्था के प्रत्येक भनुध्य 
को चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है। देने सभाओं 
फा सम्मिलित अधिवेशन होता है श॥लौर उसमें अधिक सेख्या 
दूसरी सभावात्तनों की देती है; अतः बहुमत भी प्राय: उसी के 
पत्त मे होता है। राजा प्रत्येक अधिवेशन का सभापति 
नियुक्त फरता है। 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। यहाँ फा सभापति 
प्रति चार वर्ष के लिये चुना जाता है। यहाँ एक मंत्रिसभा 
रे है, परंतु उसमें प्रधान मंत्री कोई नहीं है। 
इस मंत्रिसभा में बहुधा सभापत्ति ही 
भ्रध्यक्ष का श्रासन अददय करता है, परंतु उसकी अनुपस्थिति 
में अतरीय विभाग का मंत्री उसका भासन अद्दय करता है । 
यहाँ एक पार्लिमेंट भी है जिसमें २९ सभ्य हैं । ये सब 
सभापति द्वारा नामजद किए जाते हैं । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
चार वर्ष के लिये २१ वर्ष की अ्रवस्थावाले प्रत्येक इंडियन 
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पुरुष अथवा १४ वर्ष की अवस्थावाले शिक्षित और विवाहित 
पुरुष की सम्मति से होवा है। एक घार चुना हुआ सभापति 
बे फिर से चुना जा सकता है। कांग्रेस 
होंदरास के ४६ ढिप्टियों का चुनाव भी चार वर्ष 
के लिये प्रजा ही करती है। आधे सभ्य प्रति दूसरे वर्ष 
बदले जाते हैं। प्रति १०,००० निवासियों की ओ्रेरर से एक 
प्रतिनिधि होता है। कांग्रेस का अधिवेशन प्रति वर्ष ? जनवरी 
को प्रारंभ दवा है भैर ६० दिनों तक होता रहता है। 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
उपनिवेश, रक्षित राज्य, अधीन राज्य 
और झादेशित राज्य 

उपनिवेश उस देश को कहते हैं जिसमे एक देश या राज्य 
के लोग भाकर सदा के लिये बस जाते श्र वह्दीं खेती बारी 
या ज्यापार आदि करके अपना निर्वाह 
करते हैं | वे लोग किसी विदेशी शक्ति के 
अधीन नहीं होते, केवल अपनी मात्भूमि से ही थोड़ा बहुत 
संबंध रखते हैं। प्राचोन काल्ल में फिनीशिया, यूनान, भारत 
पर रेस भ्रादि देशों के निवासी व्यापार फरने फे लिये विदेश 
जाया करते थे और उनमें से कुछ छोग किसी देश में सदा फे 
लिये बस भी जाते थे । वहाँ उन्हें बहुत कुछ आर्थिक लाभ 
होता था जिसका षहुत कुछ अंश उनकी माठ्भूमि को भी मिल्ना 
करता था। दूसरे देशों में बसकर लोग वहाँ अ्रपनी मात्भाषा 
और धर्म्म आदि का प्रचार भी करते थे | झागे चल्नकर स्पेन, 
पुत्तेगाल्, फ्रांस और इँगलेंड क्रादि देशों के निवासी भी 
विदेश मे आकर बसने, वद्दों उपनिवेश बनाने और फलतः 
अपने देश को उन्नत और संपन्न करने गे । 

अन्य जातियों की अपेक्षा इधर कई सौ वर्षों में अँगरेज 
जाति बहुत प्लागे बढ़ गई है। इस समय समस्त भूसंडल फे 


उपनिवेश 
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स्थल-भाग का छठा अँश प्रायः इसी प्रकार उपनिवेश रूप में 
बसा हुआ है। थे अँगरेजी उपनिवेश तीन प्रकार के हैं-- 
( १) राजकीय उपनिवेश ( 070७7 0०0४७ ) जिनमें 
सारा राजकीय प्रबंध ईँगलैंड फी सरकार के अधीन ही घोता 
है। (२) नियमित शासनात्मक उपनिवेश जिनके राजकम्म- 
चारी ते ईँगलैंड की सरकार के अधीन होते हैं, पर जे अपने 
लिये कानून आदि खय्य बनाते हैं । हा, निटिश सरकार को 
यह अधिकार अवश्य होता है कि वह उन कानूनों को रह कर दे 
झथवा प्रचलित होने से रोक दे। और ( ३) खराज्यात्मक 
उपनिवेश जे! श्रपत्ता शासन श्राप करते हैं। ऐसे उप- 
निवेशों का केवक्ष गवनेर दी त्रिटिश सरकार के मातहत होता 
है। पिटिश सरकार को वहाँ के पास किए हुए कानूनों को 
रद्द करने अथवा प्रचलत्षित होने से रोकने का अधिकार होता 
है। कितु श्रांतरिक विषयों में यह अधिकार विरले ही 
मौकों पर काम में ज्ञाया जाता है। ऐसे उपनिवेशों में गवर्नर 
भ्रपने राजकीय नियमों के अनुसार स्वयं कोंसिलर आदि नियुक्त 
करवा है भौर उन्ही की सम्मति तथा सहायता से राजकार्य्य 
का संचालन तथा फरम्मचारियों की नियुक्ति होती है। प्राय: 

इसी प्रकार के उपनिवेश भ्रन्य राज्यों के भी हैं। 

आजकल लेगें की प्रवृत्ति स्व॒राज्यात्मक या प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक शासन की श्रोर बरावर बढ़ती जाती है, इसलिये 
उपनिवेशों में भी कुछ लोग पूर्ण प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
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चाहते हैं; माठृभूमि का किसी प्रकार का दबाव था अधिकार 
मानने के लिये थे तैयार नहीं हैं। दधाव या श्रधिकार मानने 
में वे अपनी अनेक हानियों भी दिखल्ञाते हैं। उदाहरणाथे, 
यदि उन्तकी साम्राज्य सरकार कोई युद्ध ठान ले ते उन्हें भी 
व्यथे उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। पर इसके विपरीत 
कुछ ज्ञोगों का मत है कि अपने देश की साम्राज्य सरकार से 
उपनिवेशों का यथासाध्य घनिष्ठ संबंध रहना चाहिए; क्योंकि 
इससे साम्राज्य फे मिन्न मिन्न अंगे की पुष्टि भार उन्नति द्वोती 
है। पर स्वाथेत्याग करके इस प्रकार परापकार करने की 
इच्छा करनेवात्ले देवता संख्या में अपेक्षाकृत थोड़े दी हैं | 
प्रायः घड़े बड़े साम्राज्यों को अपने अधीनस्थ देशों या 
राज्यों के पड़ोसी छोटे मोटे देशों पलौर राज्यों पर, अनेक 
राजनीतिक कारणों से, कुछ न कुछ अधि- 
कार रखना पड़ता है। ऐसे राज्य या 
ते केवल्न अपने रच्ञक-राज्य के द्वारा अथवा उसकी आज्ञा से 
ही किसी विदेशी राज्य के साथ कोई राजनीतिक संबंध स्थापित 
कर सकते हैं। रक्षित राज्य की सब प्रकार से रक्षा करना 
ही रक्षक-राज्य का कर्तव्य है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा 
जाय ते! किसी राज्य को अपना रक्षित राज्य बनाना उसे 
अपनी प्रघीनता मे लेना ही है। पं॑र किसी बल्शाली राज्य 
का अपने से किसी दुबेज्ञ राज्य के साथ राजनीतिक संबंध 
स्थापित करना भी इसी रक्तण के झेतर्गत प्रा जाता है। 


रक्ित राज्य 


( २५३ ) 


रक्षक-राज्य बिना छड़ाई कगड़ां किए ही अपने रक्षित राज्य 
में मनमाना परिवतेन कर सकता है। संधि, बल्-प्रयोग 
और बल्ल-पूर्वंक देश पर झ्धिकार करके राज्य रक्षित बनाएं 
जाते हैं। भारत सरकार का देशी रियासतें के साथ बहुत 
कुछ इसी प्रकार फा संबंध है । 

रक्षित राब्य प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे 
जिनमें पहले से किसी प्रकार का राज्य स्थापित होता है श्र 
जे शक्ति या बल्-प्रयोग आदि के द्वारा रक्षण मे लाए 
जाते हैं; गौर दूसरे बे जिनमे कोई विदेशी सभ्य राज्य झ्लाकर 
पहले अपना अधिकार कर लेता है और तब उन्हें कुछ भराँव- 
रिक खतंत्रता देकर अपनी रक्षा में रखता है। 

जो देश या राज्य अपने ऊपर किसी दूसरे देश या राज्य 
फा कुछ भी अधिकार था दबाव खोकार कर लेता है, स्ृज्ञतः 
वही मानें श्रधीन राज्य हो जाता है, 
और इस दृष्टि से उपनिवेश तथा रक्षित . 
राज्य भी, जिनका वर्णन ऊपर हे! चुका है, इसी कोटि मे भरा 
जाते हैं। पर सृक्ष्मतः और व्यावहारिक दृष्टि से अ्रधीन 
राज्य वह्दी माना जाता है जो खब प्रकार से किसी दूसरे बढ़े 
राज्य के अधिकार मे रहता है। पश्रधिकारी राज्य अपने 
नियुक्त किए हुए शासकों भादि के द्वारा भ्रधीन राज्य मे सारा 
राज्य-प्रबंध फरता है, उसके लिये नियम और कानून बनाता 
है, कर उयाहता है. न्यायाज्ञय खापित फरता है, दूसरी 


अ्रधीव राज्य 
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शक्तियों से उसकी रक्षा करता है और इसी प्रकार के दूसरे 
झावश्यक कत्तेव्यों का पालन करता है। भ्रधीन राज्य को 
किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करना केवल अधिकारी राज्य फ॑ 
ह्ञाथ में दैता है। भारत की गणना इंगलैंड के अधीन राज्यों 
में होती है; पार इसी से अधीन राज्यों की स्थिति का अच्छा 
परिचय मित्र जाता है। कभी कभी अधिकारों राज्य अपने 
अधीन राज्यों फो बहुत कुछ अधिकार प्रै।र खतंत्रता भी दे देते 
हैं, और कहीं कद्दी ्रधीन राज्य के प्रधान अधिकारी को यह भी 
"अधिकार द्वोता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में 
सम्मति औौर सहायता दे। फ्रांस के दे एक अधीन राज्यों के 
प्रधान अधिकारियों और प्रतिनिधियों को फ्रॉस की व्यवस्थापिका 
सभाओं तक में आकर बैठने और बेक्ने का अधिकार है | 
आदेशित राज्य नए ही ढंग के राज्य हैं। इनका निर्माण 
सच १८१४ के थुरोपियन महासमर के बाद हुशा है। ये 
5 राष्ट्र संघ ( 4.8880० 0 008 ) 
५ 22022 द्वारा विजेता राज्यों का सैपि गए हैं; 
और उन्हें भ्रादेश है कि वे यहाँ के सूल-निवासियों की मान- 
सिक, नैतिक तथा भ्रार्थिक उन्नति का प्रबंध करें | इसके लिये 
उन्हें राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी द्वोन्ा पड़ता है। प्रत्येक 
आरदेशित राज्य की शासन संबंधो रिपोर्ट प्रति वधे राष्ट्र संघ 
की परिषद्‌ में उपस्थित की जाती है और उसकी जॉच एक 
आदेश कमीशत द्वारा देती है। इस तरह जमेनी के कई 
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उपनिवेश ब्रिटिश सरकार शर इसके अंतर्गत ख्तत्न उपनिवेशों 
फे तथा फ्रंच-सरकार के झ्धोन आ गए हैं । 
(१) बरिठिश साम्राज्य 
(के ) उपनिवेश 
प्रेट तिटेन और आयलेंड, चेनेत् आइल्ैंड्स, आइल झाफ 

मैत तथा भारतवर्ष को छोड़कर त्रिटिश साम्राज्य के प्रेतर्गत 
प्रत्येक देश उपनिवेश ही माना जाता है। आयल्ें'ड यद्यपि 
उपनिवेश नहीं कहा जा सकता, तथापि इसकी शासन-प्रणाली 
साम्नाज्यांतर्गत अन्य स्वतंत्र उपनिवेशों की शासन-प्रणाज्ञी से 
बहुत झुछ मिल्षती जुलनती है; इस कारण हम उसका वर्णन स्वन्न 
उपनिवेशों के वर्णन के साथ ही करेगे। उपनिवेशों मे कुछ 
ऐसे भी हैं जे। रक्षित राज्य (  0000007868 ) फहलाते हैं | 
अ्रत: इस स्थान पर उन्तका भी एक साथ ही वर्णन किया जाता 
है। सुभीते के किये सब उपनिवेशों को चार श्रेणियों में 
विभक्त कर दिया गया है। पहली श्रेणी उन उपनिवेशों की 
है जिनसे फेवल्न गवर्नर ही शासन करता और वही कानून 
बनाता है। इन उपनिवेशों में कोई व्यवस्थापिका सभा नहीं 
होती | ऐसे उपनिवेश ये हैं--जिव्नाल्टर, सेंटह्ेशना, ऊर्शांटो, 
गोल्डकोस्ट का उत्तरी भाग, नाइजीरिया, वसूटोलैंड, बेचुआना- 
लैंड, खाजीलैंड श्रैर अदन> । 
गे _ # अद॒न का सैनिक और राजनीतिक प्रबंध प्रिटिश सरकार करती 
है। नागरिक विषयों की देख भार भारत सरकार द्वारा होती है। 
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दूसरी श्रेणी में के उपनिवेश वे हैं जिनमें एक शासक या 
गवर्नर रहता है, जे! एक व्यवस्थापिका सभा की सहायवा से 
कानून बनाता झौर एक काय्येकारिणी सभा की सहायता से 
शासन करता है। इन दोनों सभाों या कौंसिलों के सेंबरे! 
की नियुक्ति या वे सम्राट, के द्वारा होती है और या सम्राद के 
प्रतिनिधि शासक या गवर्नर के द्वारा । इस श्रेणी के अंतर्गत तिटिश 
होंड्रास, ट्रिनिढाड, विंडवर्ड द्रोपसमुदाय , पश्चिमी अफ्रिका का 
उपतिवेश, न्‍्यासादेंड, हांकांग, स्ट्रेट सेटक्षमेट भर सेचक्षीज है। 

तीसरी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जिनमे ज्यवस्थापिका सभा 
के सब या कुछ सदस्य प्रजा द्वारा चुने जाते हैं श्लौर काय्ये- 
फारिणी सभा के सदस्य सम्राट, झथवा उसके प्रतिनिधि 
शासक ( गवनेर) के द्वारा नियुक्त होते हैं | इस ेणी में जमैका, 
लंका ( सिलोन ), मारीशस, फीजी, केनिया, ब्रिटिश ग्वाइत्ता, 
लीवर द्वीप, साइप्रस, यूगरंडा, दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी 
रेडेशिया, गेंबिया, सीरालियोन, फॉकलैंड, दक्तिणी जाजिया, 
पेपुआ, बदहासाज, बरबडास, बरमुडास और माता है । 

उपर्युक्त तीन ओेणी के उपनिवेश ब्रिटिश सरकार क॑ उप- 
निवेश विभाग के अधीन हैं। इनके गवरनेर उपनिवेश संत्रो 
( 86०४७४०५ ०७६४७ 407 (06 000०7०४ ) की सलाह से 
सम्राद्‌ द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । 

चौथी श्रेणी में थे उपनिवेश हैं जे! खतंत्न उपनिवेश 
( 0०एंएां००8 ) कहलते हैं। इनका शासन प्रतिनिधि- 
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सत्तात्मक राज्यों की तरह होता है और सरकार प्रतिनिधि- 
सभा क्षे प्रति उत्तरदायी होती है। किंतु कुछ बातें मे, विशेष- 
तः बाह्य विषयों मे, तरिटिश सरकार का इन पर अधिकार 
रहता है। इनका प्रधान शासक अथवा गवनेर-जनरज्ञ सम्राट 
द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इस श्रेणी फे अतगत निम्न- 
लिखित उपनिवेश हैं--आास्ट्र लिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, न्‍्यूफा- 
उंडलैंड और युनियन आफ साडथ अफ्रिका । इनकी शासन- 
प्रणाली संक्षेप में नीचे दी जाती है । 
स्वतंत्र-उपनिवेशों कौ शासन-प्रणली 

इसके अतगव कई छोटी छोटी रियासत्ते' हैं जे अपने 
लिये भ्राप कानून बनाती हैं। सब रियासतें ने मिक्ृफर 
प्रधान गवनेमेट को कुछ निश्चित और 
विशिष्ट अधिकार दे रखे हैं। यहाँ 
सम्राट_ द्वारा नियुक्त एक गवर्नेर-जनरज्न रहता है जे एक 
प्रबंधकारिणी सभा की सल्लाह से काम फरता है। इस सभा 
के < मंत्री होते हैं जे अपने शासन-कार्ये के लिये प्रतिनिधि 
सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक संघटित पालि मेंट 
जिसमें सिनेट और प्रतिनिधि मंड्ञ सम्मिलित है। सिनेट से 
छ. रियासतों मे से प्रत्येक के छः छः सदस्य, इस प्रकार कुल 
३६ सदस्य होते हैं जे सर्ब-साधारण की सम्मति से छ: वर्ष 
के लिये चुने जाते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव तीन वर्ष के 
लिये श्रौर भावादी के हिसाब से होता है। लेकिन प्रत्येक 


शा००-१७ 


आस्टू लिया 
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रियासत के कम से कम पॉच प्रतिनिधि होते हैं। कुछ प्रति- 
निंधियों की संख्या छृगभग ७४ द्ोती है। यहाँ के मूल 
निवासियों को छोड़कर शेष सब खी-पुरुषों का चुनाव मे मत 
देने का अधिकार है| 
यहाँ का शासन-काय्ये १८ मंत्रियों की एक प्रीवी कैसित 
की सहायता से एक गवनेर-जनरज्ल करता है जो सन्नाटू द्वारा 
नियुक्त और उसी का प्रतिनिधि होता है | 
कानून बनाने के लिये सिनेट और द्वाउस 
आफ कामंस की सम्मिलित एक पाछिसमेंट है। सिनेट मे 
<६ सदस्य हैं जे कनाडा सरकार की सिफारिश पर सम्राट 
द्वारा नांमजद किए जाते हैं। सिनेटर आजन्म खदत्य रहते 
हैं। सिनेटर की अवस्था तीख वर्ष की होनी चाहिए और 
उसके पास कुछ निम्।ित जमींदारी होनो चाहिए। हाउस 
भ्राफ कासमंस फे सदस्यों का चुनाव प्रति चार वष्े बाद होता 
है। प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष को मत देने का अ्रधिकार है| 
कुज्ञ सदस्यों की संख्या २३५ है। प्रीवी कैंसिल भ्पने शासन- 
कार्य के लिये इसके प्रति उत्तरदायी द्ोती है। 
यहां का शासन सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरल 
के द्वाथ में है। व्यवस्थापिका सभा तथा प्रतिनिधि मंछ्ल की 
व्यूजीहैं सम्मिलित एक स्रावंजनिक सभा या 
ल्‍ न्यूजीजड पालिंमेंट भी है | व्यवस्थापिका सभा के 
४३ सदस्य हैं जिनमें तीन-मेआारी ( न्यूजीलैंड के मूत्त- 


कनाडा 


( २४७ ) 


निवासी ) सदस्य गवर्नर-जनर् द्वारा नियुक्त द्वोते हैं । इनमें 
से जो लोग १७ सितंबर १८६९ से पहले से नियुक्त हैं, वे ते 
उसके झ्लाजन्म सभासद रहेंगे; पर जिनकी नियुक्ति इसके बाद 
हुई है, वे केवल सात वर्ष तक सदस्य रहते हैं । आवश्यकता 
पड़ने पर उनकी फिर से नियुक्ति हो सकती है। प्रति- 
निधि-मंडल मे ८० सदस्य हैं जे स्वेसाधारण द्वारा तीन 
चर्ष के लिये चुने जाते हैं। इनमें चार मेरी सदस्य भी 
होते हैं। ज्लियाँ भी सदस्य हे! सकती हैं। गवर्नर-जनरत 
सम्राट_ द्वारा नियुक्त किया जावा है भ्रौर बह एक कार्यकारिणी 
सभा की सलाह से काम करवा है। इस सभा के १२ मंत्रों 
होते हैं जे भ्रपने शासन काये के लिये प्रतिनिधि सभा के 
प्रति उत्तरदायी द्वोते हैं। प्रतिनिधि सभा को तोड़ देने का 
अधिकार गवनेर-जनरल को है। पालिमेंट के पास किए हुए 
बिज्लों में सुधार करने के लिये वह उन्हें वापस भी भेज सकता 
है ग्रौर नए बिलों के मसौदे भी उपस्थित कर सकता है। 

यह सबसे पुराना श्रँगरेजी उपनिवेश है। यहाँ का 
शासन € सदस्यों की काय्येकारिणी सभा की सहायदा से 
. ». सप्नाट द्वारा नियुक्त एक गवर्नर करता 

बा उटड है। २४ सदस्यों की एक व्यवस्थापिका 

सभा भी है जिमकी नियुक्ति सम्राट द्वारा ही होती है। 
सर्वसाधार/ द्वारा चुने हुए ३६ सदस्यों का एक प्रतिनिधि- 
संडक्ष भी है। प्रत्येक वालिग पुरुष को मत देने का अधि- 
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कार है, परतु क्रभी स्तियो को यहाँ यद्द अधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ है। कार्यकारिणी सभा प्रतिनिधि-मंडल के प्रति उत्तर- 
दायी रद्दती है। 

इसमें केप आ्राफ गुडहोप, नेटात्व, ट्रांसवाल श्रौर आारेंज 
रीवर उपनिवेश सम्मित्षित हैं। ३१ मई सब १६१० को 
न साउथ ये संघरन हुआ था। यहाँ सम्राट 
अंक , द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरल् शासन 

करता है। भ्पनी सहायता फे लिये 

काय्यैकारिणी सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार उसी 
फा है। राज्यों के सिन्न मिन्न विभागों को स्थापित करने का 
अधिकार भी उसी को है, पर उनमे वह निश्चित संख्या से श्रधिक 
अ्रफसरों फो नियुक्त नहीं कर सकता । कानून बनाने फे लिये 
पालिमेट है जिसमे सिनेट ओऔ्र/र प्रतिनिधि-संडक्ञ है। सिनेट 
के चालीस सदस्यों मे से भ्राठ को गवर्नर जनरज्ञ नियुक्त करता 
है और ३२ खब प्रांतें से चुने जाते हैं । .युरोपियन ब्रिटिश 
प्रजा के व्यक्ति ही इसके सदस्य हो! सकते हैं। सिनेट की 
सदस्यता फ॑ उम्मेदवार की अवस्था कम से कम तीस वर्ष द्वोनी 
चाहिए ध्लौर उसके पास कम से कम ५०० पौंड की जायदाद 
भी होनी चाहिए। सीनेट की आयु दस वर्ष की होती है । 

प्रतिनिधि-मंडल् मे १३४ सदस्य हैं। इस सभा की, 
अवधि पॉच वर्ष है। यहाँ के प्रत्येक बालिग ख्री-पुरुष को 
इसके चुनाव में मत देने का अ्रधिकार है। शासन काये में 
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प्रबंधकारिणी सभा इसके प्रति उत्तरदायो रहती है। पात्ति - 
मेट की बैठक प्रति वर्ष होना आवश्यक है | 
शायलसड 

हम ऊपर कह आए हैं कि वास्तव में आयज्ष ड मिटिश 
साम्राज्य का उपनिवेश नहीं कह्दा जा सकता | इसका फारण 
यह है कि यहाँ के निवासी म्रिटेन को अपनी भाठतृभूमि नहीं 
मानते । यहाँ के निवासियों की भाषा और धार्मिक मत भी 
इंगलैंड-निवासियों से भिन्न हैं। इईंगलैंड-निवासी प्रोटेस्टेंट मत 
के हैं श्रौर आयलेड में वहुधा रोमन केथेलिक मत ही माना 
जाता है। कई खदियों से आयल्लेंड ईंगलैंड का एक श्रधीन 
राज्य रहा आया है, कितु इस बीच से आयंरेड भी खतंत्रता के 
लिये सतत प्रयत्न ऋरता रहा । जब जब इँगलैंड पर फोई झापत्ति 
श्राती, आयक्ञैंड अपनी खतंत्रता क्षी प्राप्ति का मैका पाता 
और एक न एक बखेड़ा खड़ा कर देता। गत महायुद्ध मे 
भी झायज्षैंड ने जर्मनी से मिलकर हँगलैंड के विरुद्ध खड़े होने 
का प्रयत्न किया, कितु दँगलेंड ने इसे दवा रखा। लड़ाई के 
पहले यहाँ के प्रतिनिधि त्रिटिश पार्लिमेट मे झ्ाकर बैठते थे | 
लड़ाई का अत होने पर जब पआयज्ञैंड को अपने प्रतिनिधियों 
के भेजने का अवसर मिल्ता, तब बहाँ के निवासियों ने ऐसे प्रति- 
निधि चुने जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे ब्रिटिश पालि- 
मेंट मे न जाकर झायलेंड मे ही अपनी पारछिमेंट करेंगे। 
ऐसा ही हुआ। आयजैंड में ख्तंत्र राज्य की घेषणा है| गई । 


हैँ 
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लड़ाई के पूर्व सच १८१२ में त्रिटिश पार््तिेद ने 
आयलैंड के त्षियें एक द्वामरूत् बिल ( खराज्य का मसखविदा ) 
पास किया था और यह १८१४ सन से काये मे ज्ञाया जाने 
को था। ग्रह विल्ल उत्तरीय श्ायलैंड के छः जिलों को ते 
मंजूर हे! गया, परंतु बाकी २६ जिलों फो यह मान्य नहीं 
था। सब १४८१४ में महाससर आरंभ हो जाने से वह होम 
रुक भी लड़ाई फे अत तक के लिये स्थगित कर दिया गया। 
जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, लड़ाई. के अत मे दक्षियीय 
आयदोंड के २६ जिलों मे प्रपनी खतत्र पार्लिमेंट स्थापित 
कर ली और ब्रिटिश सरकार का द्वोम रूल ग्रहय नही किया । 
उत्तरीय छ: जिलों ने इसे स्वीकार कर लिया | 

दक्षिणीय आयल्ेंड के खतंत्र पालिमेट स्थापित करने 
पर बिदिश सरकार ने उसको दबाने के अनेक प्रयत्न किंए | 
जनता ते भड़की ही हुई थी ! उसने अपनी खतंत्रता के लिये जी 
तोड़कर लड़ाई की । बहुत से ल्लोग मारे गये, खून की नदियाँ 
बहीं। अंत को ब्रिटिश सरकार को मालूम द्वो गया कि 
शायलें ड बिना खतंत्र हुए नहों रहेगा, 'मैर आयल्ेंड को 
भी सालूम हो। गया कि इँगलेंड भी टक्कर खाने योग्य नही 
है। फक्ष यह हुआ कि दोनें की संधि की इच्छा हुई भौर 
सब्‌ १८२१ मे त्रिटिश पा6लिमेंट श्रौर आयरिश पात्निमेट के 
बराबर बराबर सदस्यों ने बैठकर संधि कर ली। आयरिश 
नेताओं को आयहड के लिये शासन-प्रणाल्री निर्माण फरने 
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का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश और आयरिश सरकारों ने 
उन नेताओं के मसविदों को मंजूर किया और ६ दिसंबर 
सब १<२२ को इस प्रणाली द्वारा शासन प्रारंभ हुआ । 

अब हम संक्षेप में आयरिश शासन-प्रणाज्ी पर कुछ 
लिखेगे। उपयुक्त संक्षिप्त इतिहास को ध्यान मे रखे बिना 
आयरिश शासन-पद्धति का समकना असंभव होगा | 

यह कहा ही जा चुका है कि उत्तरीय, आयलें ड प्रथवा 
अल्स्टर ने मिटिश सरकार द्वारा दिया हुआ खराज्य खोकार 
कर लिया था। अतः यहाँ फी शासन-प्रणाल्ी कनाडा इत्यादि 
उपनिवेशों की शासन-प्रणाज्ञी के ही सच्श है | 

दक्षियोय आयलें ड अथवा झ्ायरिश खतंत्र-राष्ट्र ( [७0 
]7768 8808 ) की शासन-प्रणाल्री भी यद्यपि अन्य उपनिवेशों 
के दी सहश है, तथापि कई बातें में यह सर्वथा निराज्षी ही 
है। इसमे मंत्रियों का उत्तरदायित्व और सीनेट के सभ्यों 
के चुनाव की रीति विशेष उल्छेखनीय है । 

आयरिश पालिमेट की दे। सभाएं हैं--राष्ट्र सभा (३७॥8/०) 
और प्रतिनिधि सभा (0 70०7०४७७४)। राष्ट्र सभा 
में झााजकत् ६० सभ्य हैं और प्रतिनिधि सभा में १५३ । प्रति- 
निधि सभा के लिये २१ वर्ष से ऊपर उम्रवाले प्रत्येक नाग- 
रिक को, चाहे वह द्घो हे या पुरुष, मत देने का अधिकार 
है। प्रति ३०,००० जनसंख्या पीछे कम से कम एक सदस्य 
अवश्य होना चाहिए | 
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यहाँ की राष्ट्र सभा निराली ही है । इसके सदस्य कंषत् 
वे ही हे। सकते हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति, ज्ञान और अन्य 
प्रकार की सेवा से देश का मान बढ़ाया हो । इन समभ्यों की 
अवधि बारह वर्ष की होती है, किंतु एक-चौथाई सदस्य हर तीसरे 
साल बदले जाते हैं। इन सदस्यों का चुनाव भी विचित्र ढंग 
से ही दोता है। प्रति तीसरे वर्ष प्रतनिधि सभा ३२ भर 
राष्ट्रसभा १६ उम्मेदवारों के नाम तैयार करती है और ये नाम 
जनता के सामने रखे जाते हैं । 'इनमें से जनता १५ को 
चुन लेती है। ये १५ नए सभ्य दोते हैं । 

पालिमेट को अधिकार है कि वह सद्‌ १८२१ की 
संधि की स्रीमा के भीतर चाहे जैसे नियम बना सकती है। 
अतः आयलें ड की जनसंख्या के किसी खास अनुपात से प्रधिक 
सेना रखने का भ्रधिकार नहीं है। छड़ाई के मैकों पर अपने 
बचाव के लिये ब्रिटिश सरकार को अधिकार है कि वह आय- 
ले ड के जो बंदरगाह चाहे, ले ते । अ्रत्येक सदस्य को राजभक्ति 
की शपथ भी लेना आवश्यक है। इनको छोड़कर भायतें ड 
से ही खास संबंध रखनेवाक्षी समस्त बातों में पातिमेंट फो 
पूरा अधिकार है। परंतु पाहिमेंट की दोनों सभाओं की 
ताकत घराबर नहीं है। प्रतिनिधि सभा के अ्रधिकार प्रधान 
हैं। राष्ट्र सभा समझाने और फेवक्त कुछ फाल तक प्रतिनिधि 
सभा के किसी मसविदे को राकने के सिवा और कुछ नहीं 
कर सफती । धन संबंधी मसविदे ते राष्ट्रभभा पेश भी नहीं 
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फर सकती झौर प्रतिनिधि सभा हरा पेश किए जाने पर १४ 
दिन से ज्यादा उसे रोक भी नहीं सकती । झन्य मसविदे वह 
पेश भी कर सकती है शोर २७० दिनों तकरोक भी सकती है | 

उपयुक्त व्यवस्थापिका सभाओं फे अतिरिक्त एक कारये- 
कारिणी सभा भी है, जिसमे १२ सदस्य होते हैं। इनमें से 
चार प्रतिनिधि सभा के सदस्य दोते हैं। थाकी आठ मे से 
तीन के! प्रतिनिधि सभा पालिंमेंट का सभ्य बना सकती है | 
बाकी सदस्य और मंत्रो पार्लिमेट के सभ्य नही दोते। इस 
कार्यकारिणी सभा का एक सभापति और एक उपसभापति 
होता है। सभापति प्रतिनिधि सभा की सिफारिश पर गवर्नर- 
जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्त होने पर सभापति 
अपने उन मंत्रियों का चुनता है जिन्हें पालिमेट में बैठने का 
अधिकार है। बाकी मंत्रो प्रतिनिधि सभा की एक कमेटी द्वारा 
नियुक्त किए जाते हैं । कार्यकारिणी सभा प्रतिनिधि सभा के 
प्रति उत्तरदायी होती है, पर॑तु भ्रविश्वास के अवसर पर सब 
संत्रियों को इस्तीफा नहीं देना पढ़ता, केवज्ञ सभापति और 
उसके द्वारा नियुक्त मंत्रीगण ही इस्तीफा देने को बाध्य रहते हैं । 
जो अन्य मंत्रो कार्यकारिणी सभा से चैठते हैं और उसमें 
अपना मत देते हैं, वे वगैर किसी खास घुराई के अपनी अवधि 
से पहले नहीं हटाए जा सकते। यह द्वेध मंत्री-उत्तरदायित्त 
आये ड-खत्तंत्र-राष्ट्र का निराला ही है। कार्यकारिणी सभा 
सभापति को परामशे देती है श्र सभापति गवनर- 
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जनरत्न को।। साताना आयज्यय का मसवबिदा भी यही 
सभा तैयार करती है और वह प्रतिनिधि सभा के सामने 
विचारने को रखा जाता है। प्रत्येक मंत्रों के 'हाथ एक 
एक शासन विभाग रहता है कौर वह उसके लिये पकेला ही 
उत्तरदायो होता है । 

यहाँ की जनवा फो भी बिल्न पेश करने का अधिकार प्राप्त 
है श्रौर विशेष बातों मे जन-सम्मति भी को जाती है। 

राजा का प्रतिनिधि गवर्न्‌र-जनरल दाता है। यह आय- 
रिश पालिंसेट की ही सिफारिश से प्रिटिश सरकार द्वारा 
नियुक्त किया जाता है । 

( ख) रक्षित राज्य 

ज्रिटिश साम्राज्य के अतर्गत निम्नलिखित रक्षित राज्य हैं- 

( १ ) सल्ाया, ( २ ) सारवाक, (३ ) बोनियो, ( ४ )' 
सूडान और ( ५ ) जंजीबार । 

ये अपने ज्ञेत्र मे तिटिश सरकार फो छोड़कर और किसी 
के राजनीतिक हस्वक्षप नहीं फरने देते। इनसे यह हस्तक्षेप 
मिन्न भिन्न मात्रा में है। मलाया मे त्िटिश सरकार द्वारा 
नियुक्त रेजिडेंट है जे वहाँ के सुल्तान को शासन-कार्य सें 
सहायता देता है। सारवाक और बोनिये में त्रिटिश सर- 
कार को आंतरिक विषयों मे हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नही है। सूडान इँगलेंड और मिस्र दोनों की रक्षा मे है। 
गवर्नर-जनरक्ञ जिटिश सरकार की खोकति से नियुक्त होता 
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है। जंजीवार का शासन सुल्तान के नाम से न्रिटिश रेजीडेंट 
द्वारा होता है | 
(ग) अधीन राज्य 
भारतवर्ष 

भारतवर्ष ईंगलेंड का अधोन राज्य है। इंगलेंड का राजा 
भारतवर्ष का सम्राद्‌ कहृक्षाता है। यहाँ के शासन का सब 
प्रबंध करने के लिये ईंगलैंड मे एक सेक्रेटरी आफ स्टेट रहता है 
जिसकी एक कौंसि भी है। कौंसिल से खीक्त स्टेट सेक्रेटरी 
की प्रत्येक आज्ञा भारत सरकार के लिये मान्य होती है। 
भारत में जे फानून पास द्वोता है, वह उसकी स्वीकृति के लिये 
भेजा जाता है। वह सम्राट फो उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत 
करने की सम्मति दे सकता है। भारत का सब व्यय आदि 
भी उसी के अधिकार मे है। उसकी कौंसिल मे आठ से बारह 
तक सदस्य होते हैं। उसे भारत के आय-व्यय का लेखा प्रति 
वर्ष पार्लिमेंट मे उपस्थित करना पड़ता है। पालिमेट के सदस्य 
उससे भारत के संबंध में प्रश्न मी कर सकते हैं । 

सम्राट की ओर से भारत मे शासन फरने के लिये जो 
प्रधान अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसे गवनेर-जनरल्न 
और बाइसराय कहते हैं। इसकी झवधि प्राय: पाँच वर्ष की 
होती है। वह प्रधान मंत्री की सिफारिश से सम्राट, द्वारा 
नियुक्त किया जाता है। उसकी एक कार्यकारिणी सभा है 
जिसक॑ सदस्य सेक्रेटरी झ्लरॉफ स्टेट की सिफारिश से सम्राट_ 
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द्वारा दी नियुक्त किए जाते हैं। यह सभा भारत-सरकार भी 
कहलाती है। गवनेर-जनरक्ष और कर्मांडर-इन-चीफ ( जंगी 
स्ाट ) के अतिरिक्त इसके छः सभ्य होते हैं, जिनमे अब प्राय. 
आधे हिन्दुस्तानी होते हैं। इसका सभापति गवनेर-जनरक्ष ही 
होता है। उसे प्रायः सभा का निर्ेय मोौन्य द्वोवा है; परंतु 
भारतवर्ष की भन्नाई के खयाज्ञ से वह अपने मत के अनुसार 
इसके विरुद्ध भी काम कर सकता है। सुभीते के लिये गव- 
नेर-जनरल अपने राज्य के मिन्न भिन्न विभागों का भार कार्ये- 
कारिणी के सदस्यों में बॉट देवा है। इस समय भारत सर- 
कार के निम्न लिखित भ्राठ विभाग हैं--.. | 

१--पर राष्ट्र विभाग ( #0एशह8०४ ) | 

२--सेना विभाग ( 3.7009 )। 

३--अ्रधे विभाग ( ॥व08708 )। 


४--स्वदेश विभाग ( प0706 ) । 

५--रेल भर वाणिज्य (छेछां]ए898 काते 0077००९) 

६--शिक्षा, स्वास्थ्य भर भूमि विभाग ( ँ00४#४०, 
घी छाते ॥8४08 ) | 

७--उद्योग घंधे प्रौर मजदूर विभाग (770780708 धाते 
780007 )। 

८--कानून विभाग ( /68/9 007७ ) । 

इनमे से पदल्ला और दूसरा विभाग ते क्रम से गवर्नर- 
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जनरल और कमांडर-इन-चीफ फे भ्रधीन है; शेष छः पृथक 
प्रथक अन्य छः समभ्यो के अधीन हैं । 

२० प्रगस्त सन्‌ १४१७ की घोषणा मे सेक्रेटरी-प्रॉफ- 
स्टेट ने भारत के प्रति ल्रिटिश पाहिमेंट की नीति का स्पष्टोकरण 
किया है भौर उसमे बताया है कि तिटिश सरकार का यह उद्देश्य 
है कि भारत को धीरे धीरे उत्तरदायो शासन प्रदान किया जाय । 
इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए सन्‌ १८१८ मे ज्िटिश पार्लि- 
मेट ने भारत के लिये सुधार-कानन पास किया। इससे अन्य 
कई सुधारो के अ्रतिरिक्त भारत के केद्रीय शासन के लिये समा- 
हय-प्रणाज्ञी का व्यवस्थापक मंडल स्थापित किया गया | गवर्नर- 
जनरल के अतिरिक्त इस मंडक्ष के निम्नलिखित दो विभाग हैं--- 

(१) राज्य परिषद्‌ (0070०) ० 8886 )। यह प्रति 
पॉच वर्ष बाद संघटित की जाती है । 

(२ ) व्यवस्थापिका सभा(,62788४ए6 &&86009)| 
इसका नया संघटन प्रति तीच वर्ष बाद होता है। 

राज्य-परिषद्‌ के कुल ६० सभ्य होते हैं जिनमे ३३ निर्वा- 
चित कौर २७ नामजद होते हैं। व्यवस्थापिका सभा के सभ्यों 
की संख्या कम से कम १४० निश्चित की गई है, परंतु यह 
बढाई भी जा सकती है। आजकल इस सभा मे कुल १४४ 
सभ्य हैं जिनमें १०३ निर्वाचित और ४१ नामजद हैं। कार्ये- 
कारिणी सभा फे सभ्य उपयुक्त दे! सभाओ से से एक न एक 
के नामजद सदस्य अवश्य होते हैं, परंतु दोनें। के नही हेः 
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सकते ) इनका प्रधित्रेशन प्रति वर्ष प्रायः दो बार होता है-- 
'एक प्रीष्म-अधिवेशन जो शिमले में होता है म्ौर दूसरा 
शरद-अ्रधिवेशन जो दिल्ली मे द्वाता है । 

व्यवस्थापिका सभा का सभापति सभा द्वारा ही चुना जाता 
है और गवर्नर-जनरत्ञ की अनुमति मिलने पर उस पद को 
अ्रददथ करता है। बहुधा किसी कालननी प्रस्ताव को पास 
करने फे लिये दोनों सभाओं की मूल रूप से और कुछ संशोधन 
के साथ स्वीकृति होता आवश्यक है। इन सभाओं द्वारा पास 
फिए हुए प्रस्ताव सिफारिश के तौर पर दोते हैं श्रौर वे कानून 
तभी माने जाते हैं जब गवनर-जनरत्ल की भी स्वीकृति हे।। गव- 
नेर-जनरल के पूर्ण अधिकार है कि वह इन प्रस्तावों को न 
माने । इससे स्पष्ट है-कि भारत में उत्तरदायी शासन नहीं है । 

जिटिश भारत पंद्रह प्रांतों मे विभक्त है। इनमें बंगाल, 
मद्रास, बंबई, आगरा-अवध के संयुक्त प्रदेश, पंजाब, बिद्दार और 
उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आसास पैर बरमा थे नौ प्रांत गवर्नेरों 
के श्रधीन हैं, जो सन्‌ १४१४ फे सुधार द्वारा नियुक्त 
मंत्रियों के साथ उत्तका शांसन करते हैं। ये गवनेर सेक्रे- 
टरी-ऑफ-स्टेट की सिफारिश से सम्राट द्वारा नियुक्त किए 
जाते हैं और थे प्राय: पॉच बर्ष के लिये ही अपने पद पर रहते 
हैं। शेष छः तथा पश्चिमेत्तर-सीमा प्रांत, जिटिश बल्लूचिस्तान, 
दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग श्रौर अदमान निकोबार द्वीप 
चीफ फसिझर के अ्रघीन हैं। चीफ कमिश्नर गवर्नर-जनरत् 
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द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, पर इसके लिये सम्राट की 
अल्लुभति भी लेनी पड़ती है । 

प्रत्येक गवर्नर के प्रांव में एक प्रबंधकारिणी सभा और एक 
प्रांतीय व्यवस्थापिफा सभा होती है। प्रबंधकारिणी सभा के 
सभ्य चार से अधिक नहों होते। ये भी गवनंर के सहश 
सम्राद द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। थे व्यवस्थापिका सभा 
के भी सभ्य होते हैं। व्यवस्थापिका सभा में और भी मामजद 
और निर्वाचित सभ्य होते हैं; कितु किसी प्रांतीय-व्यवस्थापिका 
सभा मै २० प्रति शत से अधिक सरकारी और ७० प्रति शत 
से कम निर्वाचित सभ्य नहीं होते। प्रांतीय व्यवस्थापिका 












सभाओं का वत्तमान संघटन इस प्रकार है- 
सरकारी 
प्रांत संबंध निर्वाचित [ऋ | 
5-६ अप | १२७ 
चंबई २५ पद १११ 
चंगाल २६ ११३ १३८६ 
युक्तप्रांत २३ | १०० | १२३ 
| बिहार और उडौसा । २७ ७ । १०३ 
पंजाब र२ ७१ | हरे 
मध्य प्रदेश प्रांत और वरार १६ भछ ७० 
भरासास १४ दे श्३ 
। बरसा र३े | ७८ १०१ 
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गवनेर के प्रांतों के शासन संबंधी विषय दे भागों में विभक्त 
हैं-( १ ) रक्षित, ( .9080/ए8 हैंपर)००४ ) कर (२) 
इस्तांतरित ( ॥7878/७77७0 ) । रक्षित विषयों का प्रबंध गवनेर 
अ्रपनी प्रबंधकारियी सभा के साथ करता है। दस्तांतरित विषयों 
मे उसे मंत्रियों के परामशे से कार्य करना पड़ता है। परंतु 
गवर्नर का अधिकार रहता है कि वह झ्रावश्यक समझकर 
प्रबंधभारिणी सभा और मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी काम 
कर सके | मंत्री गवर्नर द्वारा व्यवस्थापिका सभा के निवा- 
चित सभ्यों में से चुने जाते हैं ग्लेर उनका मासिक पेतन व्यव- 
स्थापिका सभा द्वारा निश्चित किया जाता है। सभा किसी 
मंत्री को, भ्रविश्वास-सूचक प्रस्ताव पास करके, या उसका 
वेवव कम करके, मंत्री-यद से अलग कर सकती है। 
इससे यह स्पष्ट है कि हस्तांतरित विषयों में प्रांतों में उत्तरदायी 
शासन्र की कुछ भज्कक विद्यमान है; परंतु इसकी भात्रा कितनी 
है, यह पाठक ख़यय॑ निणेय कर सकेंगे, यदि थे ध्यान रखेंगे कि 
गवर्नर को मंत्रियों के निशेय के विरुद्ध भी काम करने का 
ग्रधिकार है और वह मंत्रियों को भ्पनी इच्छा के प्रनुसार उनके 
पद से अलग भी कर सकता है। मंत्रियों का अपना पद सुर- 
चित रखने के लिये एक ओर ते व्यवस्थापिका सभा को प्रसन 
रखना पड़ता है और दूसरी ओर गवनर को । इससे उनकी 
कैसी स्थिति है, यह भी सहज द्वी समझा जा सकता है । 
केंद्रीय. व्यवस्थापिका सभा के सदृश प्रांतीय व्यवस्थापिका 
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सभाओं की भी आयु तीन वर्ष की ही होती है। चीफ 
कमिश्नर के प्रांवों में शासन संबंधी सारे विषय चीफ कमिश्नर 
और उसकी प्रबंधकारिणी सभा के ही अधीन हैं। यहाँ मंत्रि- 
पद की स्थापना अभी तक नहीं की गई है । 

भारत में कई बड़े बड़े स्वतंत्र देशी राज्य भी हैं जो एक 
प्रकार से भारत-सरकार के रक्षित राज्य हैं। इन राज्यों को 
” कुछ निश्चित संख्या से अधिक सेना, अ्रथवा भारत-सरकार 
की विशेष स्वीकृति के बिना अपने यहाँ किसी युरोपियत 
कम्मेचारी के रखते का भ्रधिकार नहीं है। भारत-सरकार 
यदि किसी राजा को कोई अन्नुचित काये करते हुए देखे ते। 
वह उसे अधिकारव्युत भी कर सकती है। छुछ राज्य 
भारत-सरकार को कर भी देते हैं, पर भ्रधिकांश नहीं देते। 
प्राय; रियासतें का प्रबंध वहाँ के राजाओं, मंत्रियों और 
कौंसिल्षों के द्वारा दी दादा है; पर प्रत्येक बड़ी रियासत में एक 
पोलिटिकज्न अफसर या रेजिडेंट भी रहता है जो भारत-सर- 
कार की ओर से नियुक्त दाता है। कई छोटी छोटी रिया- 
सतों के समूह के लिये कहीं कहीं एक ही पोलिटिकक्ष अफसर 
या रेजिडेंट रहता है। सब राज्यों को अ्रपना अपना कानून 
बनाने का अधिकार है। हैदराबाद, मैध्ूर, वडौदा, काश- 
समीर, फल्ञात औ्रौर राजपूताने तथा मध्य भारत की रियासतें, 
जिनकी संख्या १७५ है, गवर्नेर-जनरल् इन-कौंसिल के अधि- 
कार से हैं। इसके भ्रतिरिक्त बहुत सी छोटी छोटी रियासत 

शा०-- (८ 
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प्रांतीय सरकारो की पभ्रधीनता मे भी हैं। चोनी सीमा तथा 
पश्चिमोत्तर सीमा मे चहुत सी छोटी छोटी रियासतें पौर 
पहाड़ी जातियाँ और छोटा नागपुर, ओड़ोंसा पर मध्य प्रदेश 
में सरकार के अ्रधोन छोटी छोटी जंगली नातियाँ भो हैं । 
हैदराबाद, मैसूर, पढ़ौदा श्रौर काश्मीर भारत के प्रधान 
देशी राज्य हैं। नेपात्ञ की गणना भी इन्हीं मे होती है; पर 
कई बातों में वह विल्कुल स्वतंत्र है। इसके उपरांत मध्य 
भारत, राजपूताने भ्रौर वल्नचिस्तान की एजेंसियों हैं। इनमे 
थे रियासते' हैं--- 
गवालियर, इंदौर, भोपात्ष, रीवॉ 
शेड़ूछा, दतिया, धार, जावरा, पन्ना, 


| 
सध्य भारत २ 
जावर, भ्रजयगढ़, छत्नपुर, चरखारी 
( आदि। 
उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर 
राजपूताना वीकानेर, काटा, बूँदी, अलवर, घौल्लपुर 


झआरादि | 
बलूचिस्तान | कल्लात और ल्लास बेला । 
प्रांतीय सरकारों से संवंध रखनेपाल्े राज्य इस प्रकार हैं-- 


कल ट्राबंकार, काचीन, पड़दूकोटा तथा 
प अन्य छोटी रियासते' । 


( २७५ ) 


कं । कोल्द्ापुर, कच्छ, खैरपुर, इंढर, भाव- 

0७: । नगर, जूनागढ़, गोंडल, पालनपुर आदि। 

कूचबिहार, भूटान, मोरभंज, काला- 

फट हॉडी, बामड़ा आदि | 

संयुक्त आंत । बनारस, रामपुर भर टेहरी | 

सब पटियाह्ा, नामा, भींद, कपूरथल्ला, 
मडी, चंबा, फरीदकाट आदि | 

चरमा ।क्‍ उत्तरी और दत्तियी स्याम राज्य । 


मध्य आंत । बस्तर, रायगढ़, सरगुजा आदि। 


जब संसार भर मे स्वतंत्रता की भावाज गूँज॒ रही है, तब 
भारत इससे कैसे दूर रह सकता है! भारतवर्ष भी अपनी 
स्वतंत्रता के लिये पूर्ण प्रयज्ञ कर रहा है। सद्‌ १४२१ में महात्मा 
गाँधी फे नेह॒त्व भे शांतिमय असहयोग का एक विराट भ्रांदौज्ञन 
चलता था। परंतु भारत के कई नेता भर राजनीतिज्ञ इससे 
सहमत न थे, इसलिये यथेष्ट परिणाम प्राप्त न हो सका। 
भारत के खराज्य का रूप क्‍या होगा, इसमें अब तक घहुत 


( २७६ ) 
मत-मभेद था; परंठु ता० १८ अगस्त १६२८ फो हखनऊ में डा० 
अनसारी की अध्यक्षता में जे एक ऐतिहासिक सर्वदक्-सस्मेज्षन 
हुआ था और जिसमें भारत के सब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि 
आए थे, उसमें करीब करीब सर्वेसम्मति से यह निश्चय द्वो 
चुका है कि भारत का राजनीतिक ध्येय कम से कम साम्राज्यांत- 
गत श्रौपनिवेशिक (जैसा कनाडा, आस्ट्रेलियां इत्यादि उपनिवेशों 
में है) खराज्य द्वाना चाहिए । कितु फिर भी भारतवासी प्रपने 
ध्येय को कट्दों तक प्राप्त कर पावेंगे और भविष्य मे भारत की 
क्या गति होगी, यह ह्रमी ठीफ नहीं कहा जा सकता | 
(च ) अदिशित राज्य 

ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत निन्नलिखित मुख्य भरादेशित 
राज्य हैं-- 

(१) न्यू गिनी--आरस्ट्रेलिया सरकार के अधीन । 

(२) सोमेोझा--न्यू जीलैंड ? ! 

(३) दक्षिण अ्फ्रिका--यूनियन आफ साउथ अफ्रिका 

के अधीन |, 

(४) नौरू--ैग्लैंड, न्यू जीलेंड भै।र आस्ट्रेलिया के अधीन | 

(५) टांगानिका--ज्रिटिश सरकार के अ्रधीन 

(६) पेह्नेस्टाइन है । ॥। | 

(७) इराक २ 77 श् 

(८) टोगोल्ैैंड ॥ त्रिदिश सरकार और फ्रेंच सरकार 

केमरून | के प्रघोन। 


( २७७ ) , 


(२) फ्रेंच उपनिवषेश, रक्षित रफज़्य 
तथा झादेशित शज्य 
(क ) अ्रफ्रिका मे 

यद्यपि यह प्रदेश प्रफ्रिका में है, वो भी फ्रांस के अंतर्गत 
ही माना जाता है। यहाँ एक गवर्नर जनरल रहता है जो फ्रांस 
के प्रधान द्वारा अतरीय मंत्री की सिफा- 
2232 रिश से नियुक्त किया जांता है। गवर्नर- 
जनरल्ष संना तथा पुलिस की देखरेख रखता है और अल्लजीरिया 
के लिये साक्ष भर का बजट तैयार करता है जो फ्रांस की 
पालिमेट मे रखा जाता है। गवरनेर-जनरत की सहायता 
के लिये दे सभाएं भी हैं। एक सभा मे सारे सभ्य गवनेर- 
जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं प्र इसका काये केवल खत्ताह 
देना है। दूसरी में कुछ ते मुख्य मुख्य अधिकारी और 
कुछ फ्रांस-निवासियों द्वारा चुमे हुए प्रतिनिधि रहते हैं। 
इसका कार्य वज्ञट पर विचार करना (फ्रांत्त की पार्लिमेट 
मे भेजे जाने के पहले ) और सार्वजनिक कार्य तथा स्थानीय 

शासन की निगरानी करना है। 
यह एक थे ( बेग ) का राज्य है। परंतु बे फेव् नाम 
का दी राजा है। यह फ्रांस के अधीन है। यहाँ एक 
फ्रेंच रेजीडेंट-जनरल रहता है जिसके 
हाथ में सारा शासन है। यह फ्रांस 
के प्रधान द्वारा, विदेशीय मंत्री की सलाह से, नियुक्त किया जाता 


व्यू निस 


छः 


( रेष्प ) 

है। यहाँ ११ मंत्रियों की एक मंत्रिसभा भी है| ये मंत्री वैसे 
ते बे के नाम से नियुक्त होते हैं, परंतु वास्तव में थे रेजीढेंट- 
जनरल्ञ द्वारा ही फ्रांस के विदेशीय मंत्री के परामशे से नियुक्त 
किए जाते हैं। इन मंत्रियों के अधीन एक एक शासन-विभाग 
है । सन्‌ १४२२ मे यहाँ एक महासभा (97900 00ए/०)) 
भी स्थापित कर दी गई है जो दे! सभाओं सें विभक्त है। एक 
तो फरांसीसियों फे प्रतिनिधियों की है श्लौर दूसरी यहो के 
निवासियों के प्रतिनिधियों की । कुछ विशेष बातें को छोड़- 
कर इस महासभा फा बजट पर पूरा अधिकार है। 

मेरक्का तीन विभागों मे विभक्त है। एक हिस्सा सावे- 
राष्ट्रीय कमीशन द्वारा शासित द्वोता है; दूसरा स्पेन के प्रधीन 

रत है कौर बाकी सब हिस्सा फ्रांस के 
अधीन है। इसका मुख्य अधिकारी 
श्रव भी सुल्तान ही माना जाता है ग्रौर यह मेरक्का-निवा- 
सियों का राजनीतिक और घामिक शासक कद्दलाता है । किंतु 
उसकी सेना संबंधी सारी शक्ति फ्रांस फे प्रधान द्वारा नियुक्त 
रेजिडेंट-जनरज्ञ के हाथ में है | ट्यूनिस के सदश यहाँ भी एक 
मंत्रिसभा है, परंतु प्रतिनिधि सभा कोई नहीं है। मेरक्को 
में फ्रांसीसियों की संख्या अभी तक अल्प ही है| 

इसके अंतर्गत निम्न-लिखित उपनिवेश हैं--( १ ) सेने- 
गाल, लेफ्टिनेंट गवनेर द्वारा शासित । ( २) मारीटेनिया, 
कमिश्नरी । (३ ) झपर-सेनेगल्ल-नाइगर, लेफ्टिनेंट गवर्नर 


( २७६ ) 


द्वारा शासिव। (४ ) फ्रेंच-गिनी, छ्ेपिटनेंट गवनेर द्वारा 
शासित । /५) आइवरी कोस्ट, लेफ्टिनेंट गवनेर द्वारा 
रे शासित । (६ ) दहोमी, लेपिटनेंट गव- 
फ्रच वेस्ट अफ्रिका 
( उपनिवेश ) नर द्वारा शासित! ये सब उपनिवेश 
एक गवनर-जनरज्ञ के अ्रधिकार मे हैं 
जिसकी सद्दायता के लिये एक कौंसिल है। 
इसका शासन एक गव्र-जनरल के श्रधिकार में है। 
इसमें गबन, मिडिल कांगे। और उबंधोशरी-चड नामक तीन 
प्रांत हैं जिनमे से प्रत्येक में एक ज्ेफ्टिलेंट 
गवनेर रहता है। महासमर के बाद 
वा्सेलज की संधि के अनुसार फ्रांस फो 
जमेनी के अधोन-उपनिषेश टोगोलेंड और फेसरून के बहुत 
कुछ हिस्से मिल्न गए हैं जो फ्रेंच इक्वेटारिकल श्रफ्रिका में ही 
शामिक्ञ हैं। बाकी हिस्से अँगरेजें फे झ्रादेशित राज्य हैं| 
यह अफ्रिका का *सोमाली फोछ्ड प्रदेश 
फ्रंच ईस्ट अफ्रिका है जो फ्रांस का रक्षित राज्य है। यहाँ 
एक गवनेर रहता है। 
मेडागास्‍रर | गवनेर-जनरत्ञ द्वारा शासित । 
यहाँ एक गवनेर रहता है जिसकी सहायता के लिये 
एक प्रीवी कॉसिल है। एक जनरत्न 
७०00 कासिलञ भी है जिसमे प्रजा हारा चुने 


फ्रेंच ईक्वेटोरिकल 


अफ्रिका 


हुए सदस्य रहते हैं । 


( र८० ) 
(ख) अमेरिका में 
यहाँ एक गवनेर रहता है। इसके 
ग्वाडेकूप ! अंतर्गत पॉच छोटे छोटे दापू भी हैं जे 
रक्षित राज्य हैं | 
यहाँ एक गवर्नर रद्दता है जो ५ सदस्यों की प्रीवी कौंसिल 
की सद्दायता से शासन करता है । १६ 
सदस्यों की एक जनरल कॉंसिल्न भी है 
जिसके सदस्यों का चुनाव प्रजा करती है। 
एक गवर्नर और एक जनरतल-कींसिल के अधिकार मे 
है। यहाँ स्युनिसिपल कॉसिलें भी हैं 
जिनके सदस्यों का चुनाव प्रजा द्वारा 


गायना उपनिवेश 


मारटिनीक उपनिवेश 


होता है ! 

ये छाटे छोटे टापुओं के समूह हैं। यहाँ एक एड- 
मिनिस्टर टर रहता है जे। एक कीॉंसिल के 
परामशे से शासन करता है | 
(ग ) एशिया से 

भारत के पांडीचरी, चंद्रनगर, कारीकल्, माह्दी और 
यनावें प्रांत फ्रांस के अधिकार सें हैं। इनके शासन फे 
लिये पांडीचरी में एक गवर्नर रहता है; 
शेष स्थानों में उसके अ्रधीन एडमिनि- 
स्रेटर रहते हैं। एक जनरज्न कींसिल भी है जिसमें प्रजा 
फे चुने हुए सदस्य द्वोते हैं। 


सेंटपीरी और मिकलेन 


फ्‌च इंडिया 


( २८१ ) 


इसके अंतर्गत कोचीन-चाइना है। यहाँ एक गवनेर 
रहता है जे १८ सदस्यों की कैंसिल की सद्दायता से शासन 
करता है। इसके अतिरिक्त कंबोडिया, 
भ्रमाम, टांकिन और ल्ञाओस ये चार 
रक्षित राज्य भी इसके अंतर्गत हैं। श्रनाम और कंबोडिया 
में राजा है। टाँकिन में पहले अनाम फे राजा का वाइस- 
राय रहता था, पर श्रव फ्रेंच रेजिडेंट रहता है। लाझेस 
मे एक राजा है जे! फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेरर की सहायता से 
शासन करता है। 

(बे) ओशेनिया में 

ओशेनिया में न्यू कैल्ेडानिया, सोसाइटी टापू, टहीटी. 
भूरिया, मारक्वेसार और गेंबियर भादिं बहुत से टापु हैं जे 
सब एक गवर्नर के अधिकार मे हैं। गवनर की एक प्रींवी 
कौंसिल झौर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉसिल है । 

एलजीरिया श्रौर व्यूनिस को छोड़कर शेष सव उप- 
निवेशों के लिये फ्रास मे एक उपनिवेश मंत्री है और शप- 
निवेशिक सेनाएं फ्रांस के युद्ध-लचिव के भ्रधीन हैं। प्रत्येक 
उपनिवेश भ्रधवा उपनिवेशों के समूह का अल्लग वजट तैयार 
होता है जो आऔपनिवेशिक मंत्रो की स्वीकृति के लिये भेजा 
जाता है। उपनिवेशों फो स्वराज्य के बहुत से अ्रधिकार प्राप्त 
हैं। उनका खर्च प्राय: अपनी ही आय से चल्नता है; और यदि 
कुछ कभी होती है तो उसकी पूत्ति फ्रेंच सरकार करती है। 


फ्रोच इडो-चाइना 


( र८२ ) 


ऋ्रॉस की जातीय सभा मे निम्नलिखित उपनिषेशों से इस 
भ्रकार प्रतिनिधि जाते हैं-- 


अठजीरिया | तीन सिनेटर श्रौर छः डिप्टी | 


इस और शदास । प्रत्येक से एक सिनेटर और दो डिप्टी | 


फ्रेंच इंडिया | एक सिनेटर भ्रौर एक डिप्टी । 


गायना, सेनेगाल, डिप्टी 
केोचीन-चाइना 02320 | । 


फ्रांस के झ्रादेशित राज्यों मे सीरिया ही मुख्य है। यहाँ 

का शासन फ्रांस फे विद्देशीय मंत्रों द्वारा नियुक्त अधिकारियों 

के श्रधीन है। यहाँ के राज्य का ब्योरा फ्रांस को प्रति वर्ष 

साववराष्ट्रीय सम्मेन ( ,0०88४70० ०४ )7७॥008) फे समक्ष 
रखना पढ़ता है । 

(३) अमेरिका के अधीन राज्य 

इस्रके बहुत से टापू अमेरिका के अधोन हैं. जो सब एक 

गवर्नर-जनरत्ञ के शासन में हैं। गवर्नर-जनरक्ष की सद्दायता 

किलिपाइन के लिये चार सरकारी भ्रफसरों और 

चार देशी प्रतिनिधियों का एक कमीशन 

तथा चार वर्ष के लिये प्रजा द्वारा चुने हुए ८१ सदस्यों की 

एक सभा है | श्रमेरिका का उद्देश्य यहाँ क्रमशः स्व॒राज्य 


( रे८३ ) 


स्थापित करना है और वह धीरे धीरे ऐसा कर भी रहा है। 
इसके अतिरिक्त गुड़डम, परटोटिका, व्यू दिला, वेक और 
जाँसन टापू, तथा एल्यूशियन टापुओे पर भी अमेरिका के 
संयुक्त राज्यों का श्रधिकार है। इन सब स्थानों पर भ्रमेरिका 
के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक एक गवर्नर रहता है| 

जमेनी के समत्त उपनिवेश महासमर के उपरांत छीन लिए 
गए थे। छुछ उपनिवेश फ्रांस प्लौर ईंग्लेंड को साव॑राष्ट्रीय 
सम्मेज्षन के आदेशानुसार प्राप्त हैं। साबराष्ट्रीय सम्मेन्नन को 
प्रधिकार है कि वह जब चाहे, वे सब उपनिवेश जर्मनी को 
त्ञौटा सकता है | 


भाषा शब्द 
राष्ट्र 


शासन-पद्धत्ति, शासन-प्रणाक्षी 


शुकात्मक 
राष्ट्र-सैघटनात्मक 
नियासक, व्यवस्थापिका 
शासक, कार्य्येकारिणी 
न्याय संबंधी 

हितीय सभा 

स्वापश्न 

अस्वापन्न 

शिथिल 

अशिधिल 

झुख्य राज्य, मध्य राज्य 
राष्ट्र्संघटन 

स्थानीय स्वराज्य 
जन-सम्मति 

अबाध्य जन-सम्मति 
बाध्य जन-सम्मति 
'नियासक जन-पतम्मत्ति 
जाति 


शब्दावली 


लय 
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भाषा शब्द 


जातीयता 

स्विस्‌ प्रतिनिधि सभा 

स्विस्‌ राष्ट्रीय उपसमिति 

स्विस्‌ राष्ट्र सभा 

स्विस्‌ जातीय सभा 

अमेरिकन. ,+ 

फ्रेंच या अमेरिकन राष्ट्र सभा 
3»... अंतरंग सभा 

फ्रेंच जातीय सभा 

संत्रिसभा 

मंत्रिश्चणा की उपसमित्ति 

प्रधान 


प्रशियन आयबन्यय समिति 


». आर्थिक उपसमिति 
प्रशियन जातीय सभा 
प्रशियन छाडे सभा 
प्रशियन प्रतिनिधि समा 


जमेन प्रतिनिधि सभा 
ज॑मेन राष्ट्र सभा 
साथेजातीय 


राइन का संघटन 
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हिन्दी शब्द 
प्रजासत्तात्मक राज्य 


प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 


एकसत्ताव्मक राज्य 

शक्ति सबरिभाग 

पुक राजा का परिमित शक्तियुक्त 
राज्य 

प्रवक्ता, प्रतिनिधि सभा का पअधान 

दल 
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